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प्रायक्रथन 


सुनीता नारायण की कलम में एक बिलकुल अलग किस्म की स्याही है। यह स्याही 
आम तौर पर बिकने वाली, लिखी जाने वाली बातें नहीं लिखती। सुनीता नारायण 
की यह कलम हमारे भूतकाल, वर्तमान और भ्रविष्य को एक क्षागे में बांधती है। 
हमें यह कलम कभी प्यार से, बड़े जतन से तो कभी थोड़ा डांटकर भी बताती है; 
चेतावनी भी देती है कि यादि हमने अपने आसपास की दुनिया समझी नहीं, सुधारी 
नहीं तो आने वाले कल की पीढ़ी के पास इसे सुधारने के मौके और भी कम हो 
चुके होंगे और शायद तब हमारे बाद की पीढ़ियां कम से कम पर्यावरण के मामले 
में तो एक हारी हुई लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होंगी। 

इसलिए यह पुस्तक हमें बताती है कि आज जो जहां है; वहां से वह एक कदम 
उठा सकता है। एक आवाज लगा सकता है। बिना निराश हुए हम सब अपने समय 
के प्रश्नों से जुझ सकते हैं। हम यह काम नहीं कर पाए तो तेजी से फैलता जा रहा 
निराशावाद परिवर्तन की हमारी इच्छा को ही नष्ट कर देगा। 

इच्छा, लगन बनती है चीजों को, प्रश्नों को सही ढंग से समझने से। और झ्स 
मामले में यह पुस्तक न जाने कितनी नई खिड़कियां खोलते जाती है ताकि हम 
अपने आसपास की दुनिया को पहले से ज्यादा बेहतर ढंग से समझें। और यह सब 
कोरा पर्यावरण नहीं है। ये तो बेहद रंगीन राजनीति है, जिसने हमें इन प्रश्नों को 
कभी ठीक से समझने ही नहीं दिया। 

प्रागेतिहासिक युग के डायनासोर के बदले यहां हमें हमारे ही आसपास विचर 
रहे भीमकाय डायनासोरमिल जाएंगे। जब हम इस राजनीति को समझने लगेंगे तब 
हमें पता चलेगा कि नैनो की कीमत वास्तव में किसकी जेब से रुपया खींचकर 
सस्ती हो पा है। हमारी सड़कों का हाल अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव से तय 
होता है - यह भी हमें बड़े ही विचित्र ढंग से समझ में आने लगेगा। 

सुनीता नारायण की यह विचित्र कलम सचमुच हमें भीमकाय डायनासोर से 
लेकर सबसे सूक्ष्म जीव वायरस तक, स्वाइन फ्लू तक की एक ऐसी अनोखी यात्रा 
करवाती है जिसका फिर अंत नहीं होता। इस यात्रा में हम सुनीता नारायण के ही 
शब्दों में सहज चलना सीख लेते हैं (और फिर तो यात्रा की थकान, निराशा - सब 
कुछ दूर हो जाती है और हम एक विश्वास, एक नं आशा के साथ एक सार्थक 
दिशा में बढ़ने लगते हैं । 
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वायु प्रदूषण और सार्वजनिक परिवहन 


वायु हल है सार्वजनिक परिवनह्लन कु वि शििमिममी अभि सिनिशिनकिनिनकीकीक >> ॒॒ुूरमअअ मानना 
वायु प्रदूषण और सार्वर्जानद वहन 


भारतीय शहर आज गतिशीलता के संकट में फंसे हुए हैं। सड़कों पर 
भारी मात्रा में दौड़ते निजी वाहन, बढ़ते वायु प्रदूषण, तथा जाम के 
बोझ वले लड़खड़ा रहे शहरों के आगे इस समस्या से जूझने का एक 
मात्र तरीका हैं - एक श्रेष्ठ व सक्षम जन परिवहन व्यवस्था। 


्ाि,:,णरफकछककककसफ  ण लक: नलन॑ननक।०कूसससण»»ससससफकचत- पर्यावरण की राजनीति 


कोष से ज़रूरी डीजल पर रोक 
राष्ट्रीय सहारा; नई दिल्‍ली, अगस्त 7, 2008 


दिल्ली सरकार द्वारा “पर्यावरण कोष' की स्थापना का फैसला उचित है। इसका 
स्वागत होना चाहिए, किन्तु यह समझना ज़रूरी है कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते 
हुए ऐसे कदम पर्याप्त नहीं हैं। पर्यावरण उपकर के तौर पर अभी 25 पैसे प्रति लीटर 
की जो बढ़ोत्तरी कौ गई है उससे सिर्फ 48 करोड़ रुपए ही सालाना आने वाले हैं, जो 
पर्यावरण से जुड़ी महंगी योजनाओं के लिए काफी कम ही कहा जाएगा। फिर सरकार 
के इस फैसले से निजी गाड़ियों खासकर डीजल कारों की बढ़ती संख्या पर कोई खास 
असर नहीं पड़ने वाला है। जबकि पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए ज़रूरत इस बात 
की है कि कैसे सड़कों पर रोज़ाना उतर रही इन बेहिसाब कारों पर लगाम लगाई 
जाए। ज़ाहिर है कि डीजल वाली कारें पर्यावरण के लिए आज खासी नुकसानदेह 
साबित हो रही हैं और अगर इस पर सख्ती से लगाम नहीं लगी, तो शहरों का 
वातावरण कुछ ही दिनों में दमघोंटू हो जाएगा। 

दरअसल, पर्यावरण सुधार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता तभी साबित होगी, 
जब हम प्रहार के लिए समस्याओं की जड़ें चुनें, न कि तनें। हमें हर हाल में ऐसी 
नीति पर बढ़ना होगा, जिसके तहत डीजल वाली कारों को सड़कों से हटाया जा सके। 
यह प्रतिबंध के जरिए हो सकता है या ऐसे उपायों के जरिए जिससे उपभोक्ता खुद 
डीजल कारों के प्रयोग से दूर हट जाएं। हमें ऐसे कारणों को देखना होगा, जिसके 
परिपेक्ष्य में ही उपभोक्ता डीजल वाली कारों को प्राथमिकता देते हैं। ज़ाहिर है इसमें 
सब्सिडी प्रमुख है । देश में डीजल पर काफी सब्सिडी दी जाती है। इसके पीछे 


वायु प्रदषषण । गैर परिवनह्चज 6 शा 
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सार्वजनिक परिवहन को सस्ता बनाने की नीति है, किन्तु शहरों खासकर दिल्‍ली में 
इसका लाभ निजी वाहन मालिक ही उठाते हैं। आज ऐसी नीति पर चलना ज़रूरी है, 
जिससे कारों के लिए सब्सिडी की छूट कम की जा सके। फिर बाजार में जो भी 
डीजल हो, उसमें सल्फर की मौजूदगी 0 पीपीएम से कम हो, ऐसी प्रौद्योगिकी भी 
विकसित की जानी चाहिए। अभी सस्ता होने के कारण ही डीजल गाड़ियों की मांग 
बढ़ी है। कार सस्ती पड़ने के कारण ही कार कंपनियां भी डीजल वाले कार मॉडलों 
पर अधिक ध्यान दे रही हैं। डीजल के पक्ष में जो भी बताया जाए, सच यही है कि 
पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए इसका धुआं बेहद नुकसानदेह है। यह कई श्वास रोगों और 
कैंसर तक के लिए जिम्मदार है। पेट्रोल कारों की तुलना में डीजल कारें करीब 8 गुना 
जहरीला धुंआ छोड़ती हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन इनमें 33 प्रतिशत तक 
अधिक होता है। जिस यूरो-3 एवं भारत स्टेज-3 मानक के डीजल कारों को सुरक्षित 
बताया जा रहा है, वो भी दूषित गैसों के उत्सर्जन में कम नहीं हैं। अभी दिल्ली में 
रोजाना करीब 300 डीजल कारें सड़क पर उतरती हैं। यह कुल कारों का 30 प्रतिशत 
है। जिस रफ्तार से डीजल कारों की संख्या बढ़ रही है, उससे साफ है कि 200 तक 
डीजल कारों की संख्या कुल संख्या का 50 प्रतिशत होगी। सरकार को फौरी तौर पर 
कठोर निर्णय लेने होंगे, तभी समस्या का सही तौर पर निपटारा हो सकेगा। 

डीजल कारों के निर्माण में कहीं न कहीं उत्सर्जन के मानकों से भी 
समझौता किया जाता है। दिल्‍ली ही नहीं, देश के अच्छे पर्यावरण के लिए सड़कों पर 
नई डीजल कारों के उतरने पर रोक लगाने की नीति ज़रूरी है। दिल्ली में अभी जो 
एक लाख 20 हजार डीजल कारें चल रही हैं उनमें भी सीएनजी किट लगाने को 
व्यवस्था की जा सकती है। दरअसल, सरकार को इस मुद्दे पर अपना नजरिया बिल्कुल 
साफ कर लेना चाहिए। कार कंपनियों के दबाव में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। 
पर्यावरण का मसला आज के सबसे बड़े मसलों में से है, इसलिए इसके लिए सख्त 
होना ही होगा। पर्यावरण कोष की स्थापना के बाद सरकार को डीजल गाड़ियों पर 
लगाम लगाने की नीति पर बढ़ना चाहिए। 
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अब बस! इस यातायात को बदलना होगा 
हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली, दिसम्बर 30. 2008 


बराक ओबामा के अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने का भारत की बसों से क्‍या 
लेना-देना ? बहुत लेना-देना है। खुद ओबामा के शब्दों में ही वे प्रतीक हैं उस 
तौर-तरीके में बदलाव के जिससे हम सोचते और काम करते हैं। लेकिन अगर 
हमारी रोज़मर्रा कौ ज़िंदगी नहीं बदलती तो इस तरह के बदलाव की बात महज 
लफ्फाजी ही रहेगी। बदलाव होगा, अपने मॉडल को बदलना होगा। और सबसे 
बड़ी बात यह है कि हमें यह देखना होगा की कया ज़रूरी है और किसमें निवेश 
होना चाहिए। 

अच्छे विचारों को कड़वे यथार्थ में बदल कर हमने क्‍या सीख ली है ? 
कोई भी जो भारत के शहरों में रहा है, ट्रैफिक और प्रदूषण से परेशान हुआ है, वह 
इसे स्वीकार करेगा कि सार्वजनिक परिवहन में बदलाव की ज़रूरत बहुत बड़ी है। 
लेकिन यह जवाब उतना ही अच्छा और आकर्षक है कि जितना यह कहना कि 'हम 
बदलाव में यकीन रखते हैं।' 

लेकिन सच यही है कि हमारे शहरों में बसों की संख्या कम हुई है, बढ़ी 
नहीं है। 95 में भारत में बिकने वाले हर दस वाहन में से एक बस होती थी। आज 
सड़क पर आने वाले हर सौ वाहनों में एक बस होती है। पिछले साल ऑटोमोबाइल 
उद्योग ने एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाया, उसने 5 लाख कारें बेचीं। लेकिन इस दौरान 
सिर्फ 38,000 बसें ही बिकीं। इसलिए कोई हैरत नहीं है कि सरकार द्वारा हाल ही में 
कराया गया अध्ययन कहता है कि सड़कों और फ्लाईओवर का जाल बिछाने के 


वायु प्रदूषण और सार्वजनिक परिवह्लन 


बावजूद हर शहर में वाहनों की औसत गति कम हुई है। प्रदूषण से फेफड़ों को होने 
वाले नुकसान की बात तो खैर यहां छोड़ ही देते हैं। 

यह तो समस्या की शुरूआत भी है। अगर हम बस चाहते हैं तो वे हमें 
मिलेंगी नहीं क्योंकि हमारी ऑटोमोबाइल कंपनियां भीड़ भरे शहरों के लिए कारें 
बनाने में व्यस्त हैं। बस बनाने की क्षमता तो उनके पास है ही नहीं । इस बाजार में 
सिर्फ दो ही खिलाड़ी हैं - टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड। ये कंपनियां भी बस नहीं 
बनाती। ये कंपनियां सिर्फ ट्रक की चेसिस बनाती हैं जिस पर बॉडी बिल्डर्स ठोक पीट 
कर बस की बॉडी फिट कर देते हैं । नतीजा यह है कि दिल्‍ली और हैदराबाद जैसे 
शहर जब आधुनिक डिजाइन की आरामदेह शहरी बसों के लिए टेंडर निकालते हैं तो 
इसकी अपूर्ति के लिए ज़्यादा लोग आगे आते ही नहीं। और आखिरी में जब इसका 
आर्डर दे दिया जाता है तो कंपनियां न तो बसों को पर्याप्त संख्या में दे पाती हैं और न 
ही समय पर। दिल्‍ली ने 500 लो-फ्लोर बसों का आर्डर तकरीबन एक साल पहले 
दिया था। अभी तक टाटा मोटर्स ने उसे सारी बसों की आपूर्ति नहीं की है। कंपनी का 
कहना है कि वह लखनऊ की अपनी नई इकाई में एक महीने में तकरीबन सौ बसें ही 
बना सकती है। इस बार दिल्ली ने 2,500 बसों का आर्डर दिया है - आधा टाटा को 
और आधा लेलैंड को। लेलैंड का कहना है कि वह अगले साल ही बसों की आपूर्ति 
शुरू कर सकती है लेकिन एक महीने में सौ से ज़्यादा बसों की आपूर्ति वह नहीं कर 
पाएगी। दिल्‍ली की सड़कों पर हर रोज एक हजार नई कार आ जाती हैं । शहर अपनी 
उस सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को पूरी तरह बदलने को बेताब है जिसमें अभी तक 
निजी ऑपरेटर ही छाए हुए हैं। इन्हें खत्म करने के लिए उसे 6,000 बसों की ज़रूरत 
होगी। लेकिन इतनी बसें आएंगी कहां से ? 

बाज़ार से तय होनी वाली अर्थव्यवस्था में यकौन रखने वालों को यह 
सवाल परेशान नहीं करेगा। वे कहेंगे कि अगर बसों की मांग है तो कंपनियां इसे 
बनाएंगी ही। लेकिन यही वह बिंदु है जहां हमें उस बदलाव की ज़रूरत है, जिसकी 
ओबामा बात करते हैं। हमें उस बाज़ार को भी देखना होगा जहां मांग तो है लेकिन 
वह उपभोक्ताओं की पहुंच से बाहर है। इस समय जो बसें चल रही हैं, आधुनिक 
बसें उनसे महंगी होंगी। क्योंकि उसमें सुविधा और आराम के लिए अतिरिक्त चीजें 
लगानी होंगी। इसलिए चुनौती नैनो की तरह का समाधान निकालने की है - ऐसी 
बस बनाना जो आरामदेह तो पूरी तरह हो लेकिन किफायती भी हो। अहमदाबाद ने 
जब दिल्‍ली की तरह की बसें खरीदनी चाहीं तो उसे हैरत हुई कि कंपनियों ने उनके 
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लिए आसमान छूती कीमतें मांगीं। आखिर में उसे आमतौर पर चलने वाले डीजल 
वाहन ही लेने पड़े, जिन्हें बॉडी बिल्डिंग से ही सुविधाजनक और आकर्षक बनाने की 
कोशिश हुई। 

बस का बाज़ार कार का बाज्ञार नहीं है और समस्या यहीं है। कार के 
बाज्ञार को इसके उत्पादकों और क्रेडिट एजेंसियों ने बड़े ध्यान से विकसित किया है। 
अब उत्पादकों के इसी बाज़ार में वारे-न्यारे हो रहे हैं, इसलिए उनकी दिलचस्पी उन 
वाहनों में नहीं है जो करोड़ों लोगों को उनके ठिकानों तक पहुंचाते हैं। बस गरीबों का 
वाहन है और इसका कारोबार कोई नहीं करना चाहता। बसों को वे कंपनियां चलाती 
हैं जिन्होंने लोगों को लाने-ले जाने का कारोबार अपनाया है। फिलहाल देश की 
ज़्यादातर बस चलाने वाली कंपनियां घाटे में है। इसका आरोप सार्वजनिक क्षेत्र के 
निकम्मेपन पर आसानी से मढ़ा जा सकता है, लेकिन इससे असल मुद्दे से ध्यान 
हट जाता है। 

सच यह है कि अगर हम अत्यधिक कुशल बस सेवा चला भी लेते हैं तो 
भी उसकी लागत इतनी ज़्यादा होगी कि हमारे गरीब शहरों के बस से बाहर होगी। 
खासतौर पर अगर हम सड़कों पर बेहतर बसें चाहते हैं तो हमें और ज़्यादा पूंजी 
निवेश करना होगा। और जहां तक लोगों की जेब व यात्रा की लागत के अंतर को 
भरने का सवाल है हम हवाई यात्रा पर तो सबसिडी दे देते हैं लेकिन बसों के मामलों 
में इससे इन्कार कर देते हैं। हम रोड टैक्स कम करके कारों पर सबसिडी दे देते हैं 
लेकिन बसों पर नहीं देते। हम कारों से उनकी परिचालन लागत नहीं वसूल करते 
लेकिन ऐसी रियायत बसों को नहीं मिलती। 

केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने राज्यों द्वारा चलाई जा रही सार्वजनिक 
परिवहन सेवाओं के घाटे का जो आंकलन किया है उसके हिसाब से 2004-05 में 
यह घाटा कुल जमा 2,000 करोड़ रुपये था। यह घटकर 900 करोड़ रुपये हो सकता 
है अगर बस कंपनियों के केंद्र और राज्य के करों में रियायत दे दी जाए। अभी तक 
जो नीति चल रही है वह इस विचार से निकली है कि बाजार सब कुछ ठीक कर 
देगा। इस सोच में उस बाजार का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जाता कि जहां मांग तो 
होती है लेकिन क्रय क्षमता नहीं होती। 


वायु और सार्वजनिक परिवहन 
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इक्कीसवीं सदी के डायनासोर की कथा 
हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली, मार्च ३. 2009 


क्‍या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि अमेरिका का ऑटोमोबाइल उद्योग 
आजकल उसी तरह की दलील दे रहा है जिस तरह की दलील तंबाकू उद्योग अपने 
पतन के समय पर दे रहा था? अपनी अक्षमता और अनुपयुक्तता को सही साबित 
करने के लिए तब तंबाकू उद्योग अपने कर्मचारियों की आड़ ले रहा था। अपने 
दोषी पाए जाने के आखिरी दिनों में जब यह स्पष्ट हो चला कि तंबाकू के पत्ते का 
विष विज्ञान वास्तविक है, यह उद्योग इसे पैदा करने वाले किसानों के पीछे छुपने 
लगा। जैसा कि भारत में तर्क दिया जाता है वैसे ही आज वहां भी कहा जा रहा है 
कि अगर सिगरेट बंद हो गई तो उन हजारों लोगों की आजीविका छिन जाएगी जो 
इसे उगाने के लिए खेतों में श्रम करते हैं, साथ ही उसकी सहायक इकाइयां और 
उनमें काम करने वाले मजदूर भी बेरोजगार हो जाएंगे। वास्तव में वैसा कुछ नहीं 
हुआ और किसान दूसरी फसल उगाने लगे। 

आज डेट्रॉयट के तीन महारथी - जनरल मोटर्स, फोर्ड और क्राईस्लर 
अमेरिकी कांग्रेस से 30 अरब डालर के राहत पैकेज के लिए झगड़ रहे हैं। हालांकि 
उन्हें इस भारी राहत पैकेज का औचित्य साबित करने में बड़ी दिक्कत आ रही है 
और वे अपने इस व्यवसाय को ईंधन दक्ष बनाने के बारे में भी कुछ कर नहीं पा रहे 
हैं। ऐसे में प्रभावशाली सीनेटरों ने दलील दी है कि “'अब उन्हें दिवालिया होने 
के लिए तो नहीं छोड़ा जा सकता।'” इसके पीछे कार संयंत्र में काम कर रहे 
कर्मचारियों की बेरोजगारी का डर, कार डीलरों के नेटवर्क और गतिशीलता के 
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इस धंधे से जुड़े अन्य लोगों की चिंता है। हालांकि अब यह उद्योग अपने उद्देश्य से 
भटक चुका है। 

ज़्यादा समय नहीं बीता जब अमेरिका के सिगरेट उत्पादक पुरुषवादी 
विकास का प्रतीक रच रहे थे। उसके बाद यह काम कार ने ले लिया। मार्लबोरो के 
घुड़सवार पुरुष और जनरल मोटर्स की सपोर्ट वाली गाड़ी के सवार में इस तरह की तुलना 
सहज ही देखी जा सकती है। एक तरफ सिगरेट का प्रचार करने वाला वह घुड़सवार 
तमाम ऊबड़-खाबड़ रास्तों का शहंशाह दिखता है तो यह गाड़ी चालक भी जंगली रास्तों 
से रोमांस करता है। इन प्रतीकों के चक्कर में हम यह भूल जाते हैं कि वाहन महज एक 
मशीन है जिसका इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होता है। 

अब ऑटोमोबाइल कंपनियां परेशानी में हैं। ब्यूक और कैडीलाक जैसे ब्रांडों 
के लिए मशहूर जीएम मोटर्स ने अमेरिकी कांग्रेस से यहां तक कह दिया है कि वह 
दिवालिया होने के कगार पर है और अपने सप्लायर्स को अगले महीने से भुगतान नहीं 
कर पाएगा। यह कार संकट अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। यूरोप के भी कार 
निर्माताओं ने अपने लिए 50 अरब अमेरिका डॉलर के पैकेज की मांग की है। 
आस्ट्रेलिया ने 2.3 अरब डॉलर का पैकेज मंजूर कर दिया है और अब चीन के कार 
निर्माता भी सरकार से ऐसी ही मांग कर रहे हैं। ध्यान देने की बात है कि हम अलग- 
अलग देशों की बात कर रहे है पर कंपनियां वही हैं। सन 2005 में जीएम, फोर्ड, 
टोयोटा, वोल्क्सवैगन और डैमलर क्राईस्लर जैसी पांच बहुराष्ट्रीय कार कंपनियां पूरी 
दुनिया की आधी मोटरगाड़ियां बनाती थीं। 

इन कंपनियों पर संकट के कई कारण हैं, पर इनमें से दो महत्वपूर्ण हैं। 
एक बात जो व्यापक तौर पर मानी जाती है कि इनकी उत्पादन क्षमता ज़रूरत से ज़्यादा 
है। यानी कंपनियां वह उत्पादन कर रही हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसमें कोई 
आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मंदी के इस दौर में लोगों ने बेबजह की खरीदूदारी बंद 
कर दी है। खरीद पहले से ही गिरी हुई थी और 2007 के अक्तूबर की तुलना में इस 
साल के अक्तूबर में अमेरिका में गाड़ियों की बिक्री 32 फीसदी और यूरोप में 5 
फीसदी गिर गई। बिजनेस के जानकारों का कहना है कि सन्‌ 2009 में अमेरिका में यह 
बिक्री 30 फीसदी और गिरेगी क्‍योंकि इन गाड़ियों को खरीदने के लिए लोगों ने जो 
कर्ज लिया था, बैंक उसका तुरंत भुगतान करने का दबाव डाल रहे हैं। इस स्थिति में 
सन्‌ 2009 में बाज़ार को अतिरिक्त वाहनों से पाट देने की क्षमता 30 फीसदी प्रभावित 
होगी यानी करीब 2 करोड़ 90 लाख गाड़ियों पर असर पड़ेगा। 
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दूसरी खास बात यह है कि इन कंपनियों ने इस स्पष्ट चेतावनी की साफ 
अनदेखी की कि ईंधन दक्षता भविष्य का व्यापार है। दरअसल अमेरिका के कार 
उत्पादक दुनिया की सबसे ज़्यादा तेल पीने वाली गाड़ियां बनाते रहे । वे हकीकत से 
इतने बेखबर रहे कि तेल के दाम बढ़ने के बावजूद वे खरीददारों को कुछ समय के 
तेल के कूृपन जैसे झुनझुने थमाते रहे । यह काम भारत में भी उनकी कंपनियों ने 
किया। तीन कंपनियों के प्रमुखों ने अमेरिकी कांग्रेस में अपनी बात रखने के लिए एक 
ही शहर से तीन जेट विमानों का जिस तरह से इस्तेमाल किया, उससे लगता है कि वे 
समय की नब्ज को किसी तरह पकड़ नहीं पा रहे । इसलिए इन महानायकों के 
खिलाफ अमेरिकी जनमत के हो जाने पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। 

हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारे भारतीय नायक भी उसी क्लब के 
सदस्य हैं। दो साल पहले पर्यावरणीय संगठनों के दबाव में भारत सरकार ने ईंधन दक्षता 
पर रपट देने के लिए समिति बनाई थी, लेकिन उसके खिलाफ ऑटोमोबाइल कंपनियां 
एकजुट हो गईं। उन्होंने अपने मौजूदा ईंधन दक्षता के बारे में आंकड़े देने से मना कर 
दिया और कहा कि बेसलाइन तय करने के लिए दीर्घकालिक शोध की आवश्यकता है। 
उसके बाद जब ईंधन दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा संरक्षण के लिए आदेश दिया और एक 
मानक तय किया तो कंपनियों ने उस पर हमला बोल दिया। उनकी दलील थी कि 
वाहन कोई उपकरण नहीं है इसलिय ब्यूरो उसका मानक नहीं तय कर सकता। दो 
महीने पहले हुई एक बैठक में हथियार डाल दिए और यह काम भूतल परिवहन 
मंत्रालय के जिम्मे कर दिया। इससे उन कंपनियों के रसूख का पता लगता है। उनके 
“हितैषी ' मंत्रालय ने अपने आकाओं का काम कर दिया। ब्यूरो ने ईंधन दक्षता का जो 
मानक बनाया था उसे संशोधित कर कमज़ोर कर दिया गया और यह भी कह दिया कि 
यथास्थिति सन्‌ 205 तक बनी रहनी चाहिए। 

जो बात हैरान करती है वो यह है कि भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग भी 
अमेरिकी उद्योगों की तरह सरकार के सामने कटोरा लेकर खड़े होने की स्थिति में आ 
पहुँचे हैं। पर वे कुछ भी सीखने को तैयार नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि वे कुछ 
सुनते नहीं, लेकिन क्या यही कारण नहीं है कि परिवर्तन के खिलाफ अपनी लड़ाई 
डायनासोर हार गए ? क्या आज हमारे सामने 2।वीं सदी के मशीनी डायनासोर के 
विलुप्त होने की महागाथा दोहराई नहीं जा रही है ? 
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कार नहीं है भविष्य का वाहन 
हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली, जून 4, 2009 


दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो अब जल्द ही सड़कों पर दिखने वाली है। इसे 
बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स का कहना है कि यह कार भारत में ड्राइविंग की 
तस्वीर बदलकर रख देगी। अब उन लोगों के लिए भी अपनी कार खरीदना मुमकिन 
होगा, जिनके लिए पहले यह एक सपना भर था। निश्चित रूप में नैनों को लोगों की 
एक हसरत के रूप में ही पेश किया जा रहा है - अपनी कार खरीदने के हर भारतीय 
के अधिकार के तौर पर। निसंदेह महंगी कार के मुकाबले एक ऐसी कार कहीं बेहतर 
है जो अपनी हैसियत के भीतर हो। या इसी तरह ईंधन की कम खपत वाली छोटी 
कार, दूसरी बड़ी कार के मुकाबले बहुत बेहतर है। और हर भारतीय के पास कार 
खरीदने के लिए वैसा ही अधिकार है, जैसा अमेरिका के लोगों के पास। अमेरिका में 
कारों की संख्या शर्मनाक ढंग से ज़्यादा है। वहां कार चलाने की उम्र वाली हर एक 
हजार की आबादी पर 800 कारें हैं। जबकि अपने यहां इतनी आबादी पर महज 
सात कार हैं। 

अब मैं अपनी चिंताओं की बात करती हूं। मुद्दा नैनों नहीं है। मुद्दा सारी 
कारें हैं। मुद्दा यह है कि क्‍या कारें विश्व अर्थव्यवस्था का भविष्य हैं ? पिछले काफी 
समय से दुनिया भर के महाद्वीपों में कार निर्माता इन कारों के नित नए रूप पेश कर 
रहे हैं । बाजार के हर वर्ग के लिए अलग-अलग। 

लेकिन नैनों का लांच उस समय किया जा रहा है, जब निजी वाहन 
पुरानी अर्थव्यवस्था की चीज माने जाने लगे हैं | इसमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए कि 
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कार उद्योग इस सदी का पहला बड़ा डॉयनासोर साबित होने जा रहा है। हर देश इस 
समय अपने कार उद्योग के आर्थिक उद्धार में जुटा हुआ है। चार बड़ी कंपनियां तो 
लगभग बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। दुनिया भर की कार उत्पादन क्षमता 
मांग से कहीं ज़्यादा है, बिक्री सुस्त है और उद्योग घाटे में डूबा हुआ है। आपको यह 
लग सकता है कि यह तो बस थोड़े समय की बात है, मंदी विदा होगी तो कारें फिर 
रफ्तार पकड़ लेंगी। लेकिन सच यह नहीं है। 

सच यही है कि कारें पुरानी अर्थव्यवस्था में ही बड़ी चीज थीं। तब उन 
पर भारी सबसिडी थी, या उनके लिए बैंकों के सस्ते कर्ज जैसे प्रोत्साहन जुड़े थे। 
अगर किसी की कर्ज चुकाने की हैसियत नहीं भी है तो भी बैंक यह कोशिश करते थे 
कि किसी भी तरह से कर्ज चलता रहे भले ही इस चक्कर में बैंक की रीढ़ ही टूट 
जाए। लेकिन यह अतीत की बात है। भविष्य इससे काफी अलग होगा। हो सकता है 
कि बैंक अपने घाटे की भरपाई कर लें और आपको सस्ता कर्ज भी मिलने लगे, 
लेकिन आपके सपनों की कार को चलाने की लागत कम नहीं होगी। पेट्रोलियम 
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अर्थव्यवस्था फिर से उठ खड़ी होगी तो इस काले 
सोने के दाम भी फिर से आसमान छूने लगेंगे। 

और फिर इसमें दुनिया की सबसे बड़ी सबसिडी भी जुड़ जाती है। दुनिया 
भर के निजी वाहनों की मुक्त आवाजाही से सबसे बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस 
पर्यावरण को दूषित करने निकल पड़ती है। इसे अगर अच्छे पर्यावरण के आम लोगों 
के अधिकार के लिहाज से देखें तो अमीरों की कारों से निकलने वाली कार्बन 
डाईऑक्साइड की मात्रा सीमित करनी होगी और उस पर टैक्स भी लगना चाहिए। 
ऐसा हुआ तो ड्राइविंग और महंगी हो जाएगी। 

दुनिया भर के ऑटोमोबाइल उद्योग को पता है कि यह उनका भविष्य 
नहीं है, यह उनका अतीत है। बदकिस्मती से यह संदेश अभी हमारे यहां नहीं पहुंचा 
है। पश्चिम में कार का बाजार अपने चरम पर पहुंच गया है, जबकि हमारे यहां अभी 
भी ऐसे लोगों की तादाद काफी बड़ी है, जो कार खरीदना चाहते हैं, या कार खरीद 
सकते हैं। लेकिन भारत में कीमतों का मामला ऐसा है कि कार तभी किसी की 
हैसियत में आती है, जब उस पर भारी सबसिडी होती है। 

मसलन नैनों का उदाहरण ही लीजिए मेरे सहयोगी चंद्र भूषण ने गणना 
की है कि नरेंद्र मोदी की गुजरात सरकार ने नैनों पर जो रियायते दी है, वह एक लाख 
रुपये को कार पर 50 से 60 हजार रुपये प्रति कार पड़ती है। दूसरे शब्दों में इसकी 
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कौमत इसीलिए कम है, क्योंकि सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। अतीत और 
वर्तमान के सभी वाहनों को इसका फायदा मिला है। हम कार को इसीलिए खरीद पाते 
हैं, क्योंकि हमारी सरकार इसके लिए भुगतान करती है। हम इसे इसीलिए चला पाते 
हैं, क्योंकि हमसे इसे चलाने की कीमत नहीं वसूली जाती। इस समाजवादी देश में 
कारों पर लगने वाला कर बसों के मुकाबले काफी कम है। हम पार्किंग के लिए पैसा 
नहीं देते। यह सारी लागत अगर इसमें जोड़ दी जाएं तो हमें कार खरीदने से पहले 
हजार बार सोचना होगा, फिर वह कार चाहे किसी भी मॉडल या ब्रांड की क्‍यों न हो। 

हम कार पर सबसिडी देते हैं और बस पर टैक्स लगाते हैं। बसों पर 
व्यवसायिक वाहनों वाला कर लगता है, जो उन्हें हर साल यात्री क्षमता के हिसाब से 
देना होता है। कई राज्यों में तो यह कारों के मुकाबले 2 गुना तक होता है। आपकी 
शहर कौ बसों की आधी कमाई तो इन्हीं टैक्सों में ही चली जाती है। और रिकार्ड 
समय में नैनों को बाजार में लाने वाली टाटा कंपनी के पास शहर की ज़रूरत के लिए 
बसें बनाने की क्षमता नहीं है। 

बस हो या ट्रेन हमारी आबादी का ज़्यादा बड़ा हिस्सा अभी भी 
सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर करता है। और भविष्य में भी वह इसी व्यवस्था पर 
निर्भर रहेगा। आज अमीर दिल्‍ली की आधी आबादी बसों पर चलती है। बाकी का 
एक तिहाई हिस्सा सायकिल पर चलता है क्योंकि उसकी बस का टिकट लेने की भी 
हैसियत नहीं है। 

अब जरा भारत में कारों के आकंड़ें पर एक बार फिर गौर फरमाइये - हर 
एक हजार आबादी पर सिर्फ सात कारें। कया नैनों की शैली में सरकार कार को इतना 
सस्ता कर सकती है कि हर कोई कार को खरीद सके ? क्या सरकार पार्किंग, सड़कों, 
ईंधन वगैरह के लिए इतना भुगतान कर सकती है कि हर कोई कार चला सके ? अगर 
नहीं, तो फिर जो हो रहा है क्या वह सही है? 

मुद्दा दरअसल नैनों को खरीदने के अधिकार का नहीं है। मुद्दा सिर्फ यह 
है कि हर किसी को इस सबसिडी में इतनी हिस्सेदारी मिले कि वह उसके भरोसे 
आसानी से कहीं भी आ जा सके। 


वायु ् परिवनह्नन 33333... ५3333» सम नमन कक 
वायु प्रदूषण और सार्वजनिक परिवह 


अच्छी शुरूआत और अड़ंगों का अम्बार 
हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली; नवम्बर 4, 2009 


शायद यह सरकार का नया मूलमंत्र है - जो टूट गया उसे भूल जाओ। मरम्मत से 
बेहतर है, नया बना लो। बाकी विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। मैं उस क्षेत्र के 
बारे में बात कर रही हूँ, जिसे सरकार भविष्य की रीढ़ मानती है। 

नया तरीका है अलग प्राधिकरण बना दो। ऐसी संस्थाएं जो विभग की 
कार्यप्रणाली से स्वतंत्र हों। किसी भी योजना को लागू करने और नियामक के हल के 
लिए इनका ही सहारा लिया जा रहा है। मुझे लगता है कि अब इन सबकी समीक्षा का 
वक्‍त आ गया है। 

उदाहरण के लिए हम उस प्राधिकरण की बात करते है, जिसे दुतगामी 
विकास के मकसद से बनाया गया था, यानी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगूलेटरी 
बोर्ड । इसका मकसद साफ है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय विकास के इस 
क्षेत्र को संभालने की स्थिति में नहीं है, इसलिए एक ऐसी स्वतंत्र एजेंसी होनी चाहिए, 
जिसके इस क्षेत्र में नहित स्वार्थ नही हैं। दूसरे क्षेत्रों में बोर्ड जो कर रहा है उसके बारे 
में मैं बहुत कुछ नहीं कह सकती, लेकिन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी के 
देशव्यापी नेटवर्क के बारे में जरूर कह सकती हूँ। हमारे शहरों को विषैली गैसों से 
मुक्त कराने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता था, बोर्ड उस सब पर ठंडा पानी 
डाल रहा है। 

इसे विस्तार से समझते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए 
जब पहली बार सीएनजी का इस्तेमाल शुरू हुआ तो यह एक नई चीज थी। जब हमने 
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सीएनजी का तर्क दिया था तो हमें यह कहा गया कि इतने बड़े पैमाने पर बदलाव पूरी 
दुनिया में कभी पूरी तरह से नहीं हो सका। ऐसे आंकड़े दिए गए जिनसे पूरी योजना 
ही ठंडे बस्ते में चली जाए। कहा गया कि इस योजना को सबसे बड़े स्तर पर चलाने 
वाले शहर लॉस एंजलिस में सिर्फ 800 गाड़ियां ही सीएनजी से चलती हैं। इसके पीछे 
सोच यह थी कि सीएनजी कभी दिल्ली में काम नहीं करेगी। हमने इस पर ज़ोर दिया 
कि दिल्ली कौ समस्या को खत्म करने का यही सबसे वैज्ञानिक तरीका है। डीजल 
हालांकि स्वच्छ बना दिया गया था, लेकिन फिर भी यह काफी खतरनाक प्रदूषण फैला 
रहा था। भारत में अभी भी सबसे स्वच्छ किस्म का डीजल इस्तेमाल नहीं होता, जो 
यूरो फाइब या भारत फाइव का मानक है। सीएनजी कां रास्ता इससे ज्यादा आसान 
और समझदारी भरा था। हम उत्सर्जन के मामले में यूरोप से 5 साल पीछे चल रहे 
हैं। इससे हम एक झटके में उनके बराबर पहुंच जाते, और पहुंचे भी। 

ऐसा लग रहा था कि यह बदलाव लागू करना आसान नहीं होगा। गैस 
कंप्रैसन और डिस्पेंसिंग के लिए कोई तकनीक उपलब्ध नहीं थी। वाहन निर्माता नहीं 
जानते थे कि गैस के इस्तेमाल वाले कुशल और सुरक्षित वाहन कैसे बनाए जाएं। एक 
तरफ अनुभव नहीं था और दूसरी तरफ इसे रोकने वाले कई निहित स्वार्थ थे और 
नौकरशाही तो थी ही। प्रदूषण की समस्या से तुरन्त निपटना था और इसका कोई 
विकल्प नहीं था कि तेजी से कम करते हुए उसे सीखा जाए। मुझे पता था कि इसे 
लागू करेन के लिए हर जानकारी सटीक होनी चाहिए, गैस प्रेशर से नोज़ल के 
डिजाइन तक। इसके वितरण का नेटवर्क और कीमत लागत वगैरह भी। दिल्ली के 
सीएनजी कार्यक्रम से काफी कुछ हासिल हुआ - स्वच्छ हवा तो खैर मिली ही, 
तकनीक के क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल हुई, वाहन निर्माताओं ने सुरक्षा की नई 
तकनीक विकसित की। पांच साल में यह बाजार पूरी तरह पारिपक्व हो गया है। अब 
सीएनजी का इस्तेमाल देश के कई अन्य शहरों में भी किया जा सकता है। इससे 
दोहरा फायदा होगा, एक तो स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली सार्वजनिक परिवहन 
व्यवस्था बनेगी और दूसरे हवा स्वच्छ होगी। 

इसी बीच सरकार ने चीजों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम 
और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड बना दिया। लेकिन तेजी से आगे बढ़ने के बजाए हम 
पीछे की ओर खिसकने लगे हैं। अब जब हमें पता चला है कि देश में भारी गैस 
रिजर्व है, लेकिन इसके लिए कोई कोशिश नहीं हो रही है। बावजूद इसके कि इससे 
सार्वजनिक स्वास्थ्य को काफी फायदा पहुंच सकता है। 
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नतीजा यह है कि पिछले तीन साल में कोई नई सीएनजी परियोजना शुरू 
नहीं हुईं। इससे भी बदतर यह है कि पहली योजना में भी लंगड़ी लगाने की कोशिश 
शुरू हो गई है। बोर्ड ने सीएनजी की आपूर्ति करने वाली मौजूदा एजेंसियों जैसे 
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की साझा कम्पनी) की वैधानिकता 
पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। कई महीनों के पचड़े के बाद यह समस्या 
अब किसी तरह सुलझा ली गई है। 

अब जिस बात पर विवाद है, वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भारी प्रदूषण 
वाले इलाकों पर जो आखिर में दिल्‍ली की हवा की गुणवत्ता पर भी असर डालता है। 
ताजा आंकड़ों के हिसाब से तकरीबन 2 लाख वाहन हर रोज दिल्ली और पड़ोसी 
शहरों के बीच चलते हैं। 

जाहिर है कि अगर दिल्‍ली की हवा का स्तर सुधारना है तो इनके ईंधन 
को भी बदलना होगा। काफी लम्बे विमर्श के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान 
और दिल्ली की सरकारें इस बात पर सहमत हुई हैं कि सार्वजनिक वाहनों को आने- 
जाने दिया जाएगा, जो सीएनजी से चल रहे होंगे। यह योजना आगे बढ़ पाती उससे 
पहले ही अड़ंगा आ गया। स्पर्धा के नाम पर बोर्ड ने इसमें बाधा खड़ी कर दी। मामला 
इस समय अदालत में है और इससे सिर्फ समय ही ज्ञाया होगा। जनता का स्वास्थ्य तो 
खतेरे में रहेगा ही। 

मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्‍या हम भविष्य के हिसाब 
से आपूर्ति, नियमन और विकास के सही ढंग से संस्थान खड़े कर रहे हैं ? ऐसा 
ही एक मामला खाद्य सुरक्षा और मानकौकरण का भी है। इस पर अगली बार विस्तार 
से चर्चा करेंगे। 


ग्रामीण गणराज्य 


पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन भारत की जनवा के मूल 
जीवन-यापन से जुड़े हुए हैं। इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों का 
प्रबंधन व वितरण जनता के हाथ में ही होना चाहिए। यह सुखोमाजरी 
तथा हिवरे बाजार में देखा जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का 
समुदायों द्वारा प्रबंधन पर्यावरण में पुर्नजीवन तथा आर्थिक उन्‍नवि 
ला सकता हैं। 
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जब बाजार काम करता है 
दैनिक भास्कर, नई दिल्‍ली, जून 74, 2007 


कुछ नई पद्धतियां जीवन बदल देती हैं। मेरी पसंदीदा पद्धति है गांवों में दूध जमा 
करने कौ प्रणाली यानी सहकारिता मॉडल। इसके तहत गांवों में एक डेयरी होती है, 
जहां लोग दूध लेकर आते हैं। डेयरी प्रभारी एक यंत्र पर दूध का नमूना रखता है, 
उसमें फैट कंटेंट चेक करता है और फैट कंटेंट व दूध की कीमत लिखा हुआ एक 
पर्चा विक्रेता को दे देता है। सप्ताह में एक बार दूध विक्रेता पर्ची जमा कर उसका 
भुगतान प्राप्त कर लेते हैं। इन गांवों में हर सुबह सहकारिता की वैन आती है और दूध 
लेकर जाती है, जिसे नजदीकी शहरों में बेचा जाता है। 

पिछले दिनों राजस्थान के सुदूरवर्ती गांवों में मैंने इस सिस्टम को काम 
करते देखा। शाम में मैंने देखा लड़कियां, महिलाएं और पुरुष लाइन लगा कर दूध 
लेकर खड़े थे। उनका दूध चेक किया गया और उन्हें पर्ची मिल गई। मैंने उनसे 
पूछा कि क्‍या वे पर्ची पर अंग्रजी में लिखे नंबर को पढ़ पाते हैं | हालांकि वे भाषा 
नहीं जानते, लेकिन पर्ची पढ़ना उन्हें आता है। उन लोगों का हिसाब बहुत सरल 
है। एक भैंस पांच लीटर दूध देती है। इसके फैट कंटेंट के आधार पर एक भैंस का 
मालिक प्रतिदिन 5 से 25 रुपए प्रति लीटर कमा लेता है। यह रकम सीधे उनके 
हाथ में आती है और उनके गांव में पहुंचती हैं । 

यह गांव लापोरिया, पिछले नौ साल से लगातार सूखे का शिकार बना 
है । मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि पिछला अच्छा मानसून इस गांव ने 
997 में देखा था। उस समय यहां 700 मिमी पानी गिरा था। उसके बाद से 
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औसतन हर साल 300 से 400 मिमी बारिश होती है। ऐसी स्थिति में पशुपालन ही 
अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हो जाता है। इसका कारण यह है कि कृषि के बजाय 
पशुओं की देखभाल कम जोखिम वाला काम है । इन विपरीत स्थितियों में डेयरी 
बाजार के साथ इन लोगों का महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र है। इससे उन्हें अपनी समस्याओं 
से निपटने में आसानी होती है। 

बाज़ार और खुदरा बिक्री के पैरोकार निश्चित रूप से यह समझते हैं कि 
यह प्रणाली बहुत सरल है, लेकिन यह बहुत सरलीकृत नहीं है। उन्होंने आम 
चारागाहों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए निवेश किया है ताकि सबसे गरीब और 
हाशिए पर के लोगों को इसका लाभ मिले। यह एक गंभीर ज़रूरत है क्योंकि सूखे 
के दिनों में पशुओं के लिए चारे की भारी कमी हो जाती है। कम चारे का मतलब है 
कम दूध। इसलिए यह हार्डकोर बुनियादी ढांचे में निवेश है, बाज्ञार को चलाए रखने _ 
के लिए ज़रूरी है। 

लेकिन आज पूरे भारत में चारा गंभीर रूप से कम हो गया है। जहां 
जमीन है, वहां सिंचाई के लिए पानी नहीं है, किसान खेती नहीं कर पाते ताकि वे 
उसमें उपजने वाले खर-पतवार का इस्तेमाल चारे के रूप में कर सकें। जो सार्वजनिक 
जमीन है, चाहे वह गांव का चारागाह हो या जंगल की जमीन, उसकी ज़रूरत से 
ज़्यादा दोहन हो गया है और उसकी उत्पादकता घट गई है। ज़्यादातर इलाकों में 
ग्रामीणों ने मुमे बताया कि वे अपनी मामूली आय में से हर साल 2 से 20 हजार 
रुपए चारे की खरीद पर खर्च करते हैं। लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था अंडरग्राउंड है। 
भारत में चारे की कोई नीति नहीं है और न चारागाहों और जंगल की जमीन को बचाने 
का कोई प्रयास हो रहा है ताकि पशुओं के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध हो सके। यह 
एक दूसरे किस्म का खाद्यान्न संकट है। हमें निश्चित रूप से समझना चाहिए कि पशु 
बेकार या अक्षम नहीं है। ये गांवों में कृषि व वहां की अर्थव्यवस्था में - जमीन को 
उत्पादकता बढ़ाने व उसके पोषण के लिहाज से - काफी योगदान करते हैं। लेकिन 
उनका भोजन किसी की प्राथमिकता में नहीं है। ग्रामीण चारागाहों की सीमा सालों से 
सिमटती जा रही है और सार्वजनिक जमीन में अब सिर्फ जंगल बचे हुए हैं। 

लापोरिया का उदाहरण लिया जा सकता है, जहां नौ साल के सूखे के 
बावजूद डेयरी काम करती रही। इसका कारण यह है कि यह एक सार्वजनिक चारागाह 
से जुड़ा हुआ है। इस गांव और आसपास के इलाके में गैर सरकारी संगठन ग्राम विकास 
नवयुवक मंडल ने सार्वजनिक चारागाह से अतिक्रमण हटवाने के लिए काफी मशक्कत 
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कौ। ये जमीन प्रशासकीय रूप से ग्राम पंचायत के आधीन है, लेकिन सालों से 
शक्तिशाली लोगों ने इस पर कब्जा कर रखा था। इसे हासिल करने की प्रक्रिया में गांव 
में काफी तनाव भी हुआ। इन जमीनों को बचाने वाले कानून कमज़ोर हैं और प्रशासन 
असहाय है। इन जमीनों को हासिल करने के बाद आम लोगों ने पहला काम यह किया 
कि उन्होंने इसे पुनर्जीवित किया। 

इन गांवों में एक अनोखी प्रणाली अपनाई गई, जिसे चौका सिस्टम कहते हैं। 
इसके तहत गांव के लोग मामूली बारिश के पानी को भी रोकते हैं और उससे चारागाह की 
उत्पादकता बढ़ाते हैं। इसके लिए गांव के लोग एक चौकोर गड्ढा खोदते हैं, जो एक फीट 
से भी कम गहरा होता है। इसमें अस्थायी रूप से पानी रोका जाता है, जो अंततः तालाब में 
जाता है। इस तरह से गांव की सार्वजनिक जमीन पानी इकट्ठा करने का बड़ा क्षेत्र बन जाता 
है। इसका मकसद सारे गांव को जल संग्रहण क्षेत्र में तब्दील कर देना है ताकि भूमिगत जल 
को रीचार्ज किया जा सके और सूखे का मुकाबला किया जा सके। पड़ोसी गांव 
सिहालसागर में गांव की जमीन के हर हिस्से को जल संग्रहण के हिसाब से बनाया गया है। 
गांव के लोगों ने तीन बड़े और 25 छोटे तालाब बनाए हैं और चारागाह को चौका बना दिया 
है। इसका नतीजा यह हुआ है कि इस गांव में हमेशा पानी रहता है, जबकि पड़ोसी गांव में 
पानी का संकट बना रहता है। जब गांव में जल संग्रहण की योजना शुरू हुई, तब से कभी 
भारी बारिश नहीं हुई है, लेकिन आज भी गांव में कुछ पानी बचा हुआ है। 

दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मामूली बारिश के पानी को भी बचाया जाए 
तो उसका काफी लाभ हो सकता है। ऐसे में मुद्दा बारिश की हर बूंद की उत्पादकता 
बढ़ाने का है। अगर इसका इस्तेमाल कृषि के लिए किया जाएगा तो इसका लाभ थोड़े 
से लोगों को होगा, सभी को नहीं; ऊपर से इसकी वजह से भूमिगत जल का स्तर भी 
नीचे जाएगा, जिसकी वजह से खेती का पानी हासिल करने के लिए किसान ज़्यादा 
गहरी खुदाई करेंगे। इससे अर्थव्यवस्था टिकाऊ नहीं बनेगी। इसके उलट अगर उस 
पानी का इस्तेमाल दूध उत्पादन में किया जाए, तो इसका लाभ कम होते संसाधन को 
बचाने में भी हो सकता है। अगर उस दूध को स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करित किया जाए 
तो उसका ज़्यादा लाभ हासिल हो सकता है और अर्थव्यवस्था ज़्यादा समृद्ध होगी। 
बाजार निश्चित रूप से काम करेगा, लेकिन तभी जब अभाव की राजनीति को बेहतर 
ढंग से समझा जाएगा। लापोरिया में मुझे पता लगा कि नौ साल के सूखे के दौरान जब 
वहां 300 मिमी बारिश हुई, तब 300 परिवारों वाले इस गांव ने 7.5 लाख रुपए का 
दूध बेचा । यह बहुत मूल्यवान सबक है, जिसे मैं आसानी से नहीं भूलूंगी। 
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विकास की नई प्रयोगशाला 
हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली, जनवरी ॥5, 2008 


भारत में बारिश होने या न होने से बड़ा फर्क पड़ता है। बारिश न हो तो एक बड़ा 
इलाका अकाल की चपेट में आ जाए और हो जाए तो पूरा इलाका हरा-भरा हो जाए। 
बारिश पर इस निर्भरता को समाप्त करने के लिए क्‍या उपाय खोजे जाएं ? भूजल स्तर 
को बनाए रखने के लिए भी बारिश की ज़रूरत पड़ती है। मौसमी बारिश सिंचाई, 
पेयजल और दूसरी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करती है। मवेशियों और इनके लिए चारा 
उगाने के लिए भी बारिश के पानी की ज़रूरत है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में 
अब इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती कि बारिश का क्या रुख होगा। 

मैं यह सवाल इसलिए भी उठा रही हूँ कि पिछले दिनों अपनी एक यात्रा 
के दौरान मुझे इसका जवाब दिख गया। मैंने अहमदनगर जिले के छोटे से गांव 
हिवाड़े बाजार की यात्रा की और देखा कि अपने पर्यावरण को किस हद तक नया 
जीवन दिया जा सकता है। सूखे की चपेट की आशंका वाले महाराष्ट्र का इसे गांव में 
हजार परिवार रहते हैं। पंद्रह साल पहले यहां के ज़्यादातर लोग गरीबी में जी रहे थे 
और पूरा का पूरा गांव अराजकता की चपेट में था। मगर आज यह गांव बारिश के 
पानी का इस्तेमाल करने के तरीके सीख कर समृद्धि के नए दौर में जी रहा है। 972 
में जब महाराष्ट्र को पानी के संकट से जूझना पड़ा तो इस गांव में भी नई रोजगार 
गारंटी स्कौम के तहत एक डैम बनाया गया। लेकिन योजना कामयाब नहीं रही और 
इलाका जल्द ही जल संकट से घिर गया। लोगों में डैम के पानी के लिए झगड़े होने 
लगे और इस चक्कर में एक हत्या भी हो गई। गांव में देसी शराब का धंधा जोर 
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पकड़ने लगा। लोगों ने आसपास के जंगल काट डाले। 

गांव वाले अब भी याद करते हैं कि पेड़ काटने से रोकने पर किस कदर 
एक फॉरेस्ट गार्ड को बांध कर पिटाई की गई थी। ॥990 तक आते-आते गरीबी से 
लड़ने का एक ही तरीका बच गया और वो था रोजी-रोटी की तलाश में शहरों की 
ओर पलायन। परन्तु अब यहां चारों ओर घने जंगल थे। ऊंची घास का फैलाव था 
और हर तरफ हरे-भरे खेत दिखाई पड़ रहे थे। पिछले साल यहां 54 मिमी. बारिश 
हुई भी और इस साल महज 300 मिमी. | यह बारिश भी तीन साल के सूखे और 
जल संकट के बाद आई थी। इसके बावजूद यह पूरा इलाका हरा-भरा कैसे दिखाई 
दे रहा था? । 

बदलाव कौ यह कहानी शुरू हुई 990 के शुरुआती महीनों के दौर में, 
जब पोषट राव पवार गांव के सरपंच बने। गांव के इस पोस्टग्रेजुएट नौजवान ने अपने 
लोगों की बेहतरी की ठान रखी थी और उसने इसके लिए अपनी कोशिशें शुरू कर दी 
थी। लेकिन शुरूआती कोश्शि काम नहीं आई गांव में रोपे गए शुरूआती पौधों को 
मवेशियों ने चर लिया और पौधों के लिए जो बाड़ा बनाया गया था उसकी लकडियों 
को गांव वाले जलावन के लिए उठा कर ले गए। 

ऐसे हालात में पोपट राव और उनके साथियों ने दूसरा तरीका आजमाया। 
उन लोगों ने प्राइमरी स्कूल को हाईस्कूल में बदल दिया और गांव वालों को इस बात 
के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया कि वो अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें। गांव के 
नब्बे फीसदी बच्चे स्कूल जाने लगे। उन्हीं दिनों राज्य सरकार ने आदर्श ग्राम योजना 
चलाई थी। यह योजना अन्ना हजारे के रालेगांव सिद्धी मॉडल पर आधारित थी। पेड़ 
नहीं काटे जाएंगे, चारागाह के लिए निश्चित जगह तय होगी, शराबबंदी होगी, परिवार 
नियोजन का पालन होगा और गांव के विकास के लिए सब लोग श्रमदान करेंगे। 
योजना के तहत जंगल की ज्ञमीन पर पौधे रोपे गए और लोगों का यहां अपने पशुओं 
को चराने से रोका गया। 

फिर 995 से 998 तक राज्य सरकार की रोजगार गारंटी स्कीम के तहत 
गड्ढे और खाइयाँ खोदने, बांध बनाने और जंगल की जमीन पर पानी रोकने के लिए 
इंतजाम करने की मजदूरी दी गई। इसके बाद इस स्कीम के तहत चैक डैम बनाए गए 
और तालाब खोदे गए। ऊबड़-खाबड़ खेतों को समतल किया गया ताकि उनमें पानी 
रुक सके। इस योजना के तहत लोगों को 70 लाख रुपये की मजदूरी और उपकरण 
बांटे गए। 
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सबसे पहले तो घास की पैदावार बढ़ गई और पशुओं का चारा मिलने 
लगा। इससे इलाके में दूध का उत्पादन बढ़ गया। साल 2007 के अंत तक गांव वाले 
हर दिन 3,000 लीटर दूध बेचने लगे थे। भूजल स्तर ऊपर आ गया था इसलिए नए 
कुओं की खुदाई भी शुरू हो गई। हर घर में एक कुंआ था। लेकिन पवार और उनके 
साथियों ने जल्द ही महसूस किया कि आसानी से पानी मिलने के बाद लोग 
सामुदायिक हितों की अनदेखी करने लगते हैं। गांव के हर आदमी को लगता था कि 
उसके घर में खुदे कुएं का पानी उसका अपना है और वो इस पानी का इस्तेमाल 
अच्छी कीमत देने वाली फसल पैदा करने में करेगा, भले ही गांव का जलस्तर कितना 
ही नीचे पहुंच जाए। 

गांव में पानी का स्तर नीचे जाने के प्रति जागरुकता फैलाई जाने लगी 
और हिवाड़े बाजार के लोगों ने 997 में ऊंची कौमत देने वाली फसल न पैदा करने 
का फैसला किया। पहला फैसला तो यह लिया गया कि गन्ना न पैदा किया जाए। गांव 
वालों को इसके लिए प्रेरित करना इतना आसान नहीं था क्योंकि आसपास के गांव 
वाले निर्यात के लिए फसल पैदा कर अच्छी कमाई कर रहे थे। पवार के मुताबिक, 
गांव वालों ने एक तरह का वाटर ऑडिट शुरू किया। राज्य सरकार की स्थानीय 
भुजलस्तर एजेंसियों के साथ मिलकर पानी की उपलब्धता की जांच को जाने लगी। 
अब गांव वाले पानी की उपलब्धता के हिसाब से फसल उगाने लगे। मिसाल के तौर 
पर गांव में इतनी बारिश नहीं हुई थी कि गेहूं की फसल ली जाए ग्राम सभा ने यह फै 
सला किया कि गेहूँ पैदा न की जाए और गांव वाले इस फैसले को मान भी गए। 

मैंने जब उनसे यह पूछा कि आखिरकार वो गेहूं की फसल पैदा करने से 
खुद को कैसे रोक पाए, उनका जवाब सहज था। उनकी गणित सीधी थी। अगर 00 
मिमी. बारिश हो जाए तो गांव में पेयजल का संकट नहीं होगा और एक फसल के 
लिए पर्याप्त पानी होगा। अगर 200 मिमी. बारिश हो तो पीने के पानी का संकट नहीं 
होगा और एक पूरी फसल और दो आधी फसल ली जा सकती है। पर विकास की 
यह प्रयोगशाला क्या और लोगों को भी तरक्की का पाठ पढ़ा सकती है ? यह तभी हो 
सकता है जब हम इस बहस को जिंदा रखें। 
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पर्यावरण की चिंता में है सबकी चिंता 
दैनिक भास्कर, नई दिल्‍ली, मार्च 37, 2008 


अस्सी के दशक के मध्य में पर्यावरणविद अनिल अग्रवाल जब महाराष्ट्र की रोजगार 
गारंटी योजना के सूत्रधार की खोज में निकले तो मैं भी उनके साथ हो ली। इस खोज 
में हमने स्वयं को सचिवालय में फाइलों से अटे धूलभरे दफ्तर में पाया। वहां हमारी 
मुलाकात श्री वी एस पागे से हुई। वे छोटी कद-काठी के बहुत ही मृदुभाषी इंसान थे। 
उन्होंने हमें बताया कि सन्‌ 972 में जब राज्य में भीषण सूखा पड़ा था और लोग 
पलायन पर मजबूर थे, तब यहां एक ऐसी कार्य योजना तैयार की गई, जिसकी 
मूलभावना थी ग्रामीण इलाकों में रोज़गार पैदा कर भुगतान के लिए बड़े शहरों के 
व्यवसाइयों पर दायित्व डालना। ये रोजगार कानूनन गारंटी से युक्त थे। यह पहल 
गरीबी को हटाने के ध्येय को लेकर निर्मित रोजगार अधिकार संपन्‍नता की ओर पहला 
कदम था। चूंकि काम स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध था, अत: लोगों को रोजगार की 
तलाश में शहरों की ओर नहीं भागना पड़ा। संकट के ऐसे दौर में रोजगार निर्माण की 
इस पहल से तो अनिल न केवल उत्साहित ही थे, बल्कि एक और बड़ा पर्यावरण 
पुनर्निर्माण का लाभ वे इसमें देख पा रहे थे। इसी दौरान हम अन्ना हज़ारे से मिलने 
रालेगांव सिद्धि गए थे। वहां उनके निदेशन में पहाड़ियों की परिधियों में पानी रोकने 
और जमीनी जल पुनर्भरण के उद्देश्य से छोटी खाइयां निर्मित की जा रही थीं। वहां 
हमें प्याज की भरपूर पैदावार देखने को मिली, इसकी वजह थी सिंचाई की बढ़ी हुई 
मात्रा। पागे साहब भी अनिल के इसमें निहित पर्यावरण लाभ के विचार से सहमत तो 
थे, किन्तु उन्होंने बताया कि चूंकि योजना संकट के दौर का सामना करने के लिए 
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बनाई गई थी, अत: जिला प्रशासन ने ज़्यादातर मामलों में पत्थर तोड़ने, सड़कें बनाने 
और सार्वजनिक निर्माण के कार्य करवाकर अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। 

अगले कुछ वर्षों में इस श्रमधन का उपयोग प्राकृतिक अस्तियों के निर्माण 
में किए जाने के विचार ने महाराष्ट्र में ज़ोर पकड़ा, अब मिट्टी और पानी को बचाने की 
ओर ध्यान केंद्रित हुआ। इस दिशा में चेक डेम निर्माण, खेतों में मिट्टी उपचार, 
पहाड़ियों में खाई रचना और पौधरोपण के कार्य होने लगे। महाराष्ट्र रोजगार योजना की 
तर्ज पर बनाए गए केंद्रीय रोज़गार कार्यक्रम ने भी अनुसरण करते हुए कुछ मामलों में 
पर्यावरण पुननिर्माण की गरज से एक न्यूनतम प्रतिशत पौधरोपण पर ही खर्च करने की 
व्यवस्था अनिवार्य कर दी। 

इसी दौर में देश ने जीवित रहने वाले सार्थक पौधरोपण या ऐसे तालाब 
निर्मित करने का कौशल भी सीखा, जो हर बारिश में गाद से न भर जाएं। प्रशासक 
एन सी सक्सेना ने आकलन किया कि रोपा गया हर पौधा.अगर जीवित रह पाए तो हर 
गांव में इतने पेड़ होंगे कि प्रत्येक गांव के नजदीक अच्छा खासा जंगल होगा, जो कि 
अब तक वास्तव में सिर्फ कागजों तक ही सीमित था। अनिल ने बाद में लिखा भी था 
कि ये सब किस तरह अनुत्पादक रोजगार निर्माण में सिद्धहस्त हो चुके हैं - जिसके 
अंतर्गत हर वर्ष सिर्फ पौधरोपण होता है, जो कि प्रतिवर्ष रोपों के पशुओं द्वारा खा लिए 
जाने या मर जाने के कारण उन्हीं गड्ढों को बार-बार खुदवाए जाने से शाश्वत होता जा 
रहा था। इस प्रशासकीय खेल ने ग्रामवासियों को नई चेतना दी कि वे नाजुक प्राकृतिक 
संपत्ति पर अपना स्वामित्व समझ सकें। स्थानिय लोगों की राय ली जाने लगी। इसके 
फलस्वरूप उन्हें इसके सीधे फायदे भी मिलने लगे। चरनोई पेड-पौधे, जलस्नोत आदि 
पुनर्जीवित हुए। प्रशासकीय अमला - वन-विभाग, कृषि-विभाग व सिंचाई विभाग - 
गांवों के लिए जो योजनाएं बनाता था, वे उतनी उपयोगी नहीं होती थीं। यह वह दौर 
था, जब विकास के लिए प्रयोगधर्मिता की शुरूआत हुई। मध्य प्रदेश में गांवों में वाटर 
शेड्स बनाने के लिए मात्र एक एजेंसी को माध्यम बनाने का प्रयोग हुआ। इस दौर के 
ही अध्ययनों से खुलासा हुआ कि भूमि और जलखोतों के बेहतर उपयोग के द्वारा गांवों 
में आर्थिक उन्नति के द्वार खुल सकते हैं। 

लेकिन आज मैं इन बातों को फिर क्‍यों याद कर रही हूं ? सीधी-सी बात 
है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी भी इसी भावना में तैयार की गई है और इसमें 
पिछली योजनाओं की अपेक्षा बेहतर प्रावधान किए गए हैं जैसे प्राकृतिक आस्तियों के 
निर्माण (मिट्टी और जल के बचाव) पर खर्च के महत्व को प्रतिपादित किया जाना 
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और इस हेतु ग्रामीण स्तर पर योजना बनाने को अनिवार्य किया जाना एवं चुनी हुई 
पंचायतों को लोकनिर्माण कार्यों के लिए शासकीय विभागों से वरीयता देते हुए 
उत्तरदायी बनाना। लेकिन योजना प्रारंभ होने के दो वर्ष बाद भी एक सवाल मुंह बाए 
खड़ा है। क्या इससे स्थितियों में वास्तव में कोई परिवर्तन हुआ है? 

गर्मीयों में राजस्थान यात्रा के दौरान मैंने महिलाओं के एक झुण्ड को 
ग्रामीण सौ दिनी योजना (स्थानीय लोग इसे यही कहते हैं) के अंतर्गत कार्य पर लगे 
पाया। वे तपते सूरज के नीचे तालाब की खुदाई कर रही थीं। देख-रेख कर रहे 
इंजीनियर ने बताया कि पंचायत की सलाह पर तालाब में जमी मिट्टी को हटाकर 
दीवारों का निर्माण किया जाना है। हर महिला एक चौकोर गड्ढा खोद रही थी। 
कारण पूछने पर सुपरवाइज़र ने बताया कि इसी तरह से खुदाई के निर्देश मिले हैं। 
इसके पीछे कारण है एक वैज्ञानिक अध्ययन, जिसके मुताबिक एक व्यक्ति एक दिन 
में कितने क्यूबिक मीटर खोदता है इसका अंदाजा हो जाता है। उन महिलाओं को 
चौकोर गड्ढे का लक्ष्य दे दिया जाता है और काम और मजदूरी का हिसाब उसी के 
द्वारा लगाया जाता है। मौके पर मौजूद मजदूर महिलाओं का कहना था कि इस 
कवायद का मकसद सिर्फ यह है कि हमें सप्ताह या पंद्रह दिनों की अपनी मजदूरी 
का अंदाजा न लग पाए क्‍योंकि कार्य का आकलन व्यक्ति के रूप से किया जाएगा। 
मैंने महसूस किया कि दिल्ली में बैठे आका अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार से निबटने के 
चक्कर में व्यावहारिकता को भूल जाते हैं। किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं 
था कि इन चौकोर गड्ढों से क्या तालाब बन पाएगा ? किसी को इस बात की फिक्र 
नहीं थी कि तालाब तक पानी लाने वाली नहरों की गाद निकाली भी गई है या नहीं। 
या कि इस सौ दिनी योजना में काम पूरा हो भी पाएगा या नहीं। इसी दौरान मैंने 
सुंदरबन शेर अभ्यारण्य के नजदीक स्थित एक गांव में देखा कि रोजगार गारंटी योजना 
के अंतर्गत खोदी जा रही एक नहर ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरह प्रभावित 
किया है। स्थानीय मछुआरों को अब मछली पकड़ने के लिए अवैध तरीकों पर निर्भर 
नहीं रहना पड़ रहा था। इसकी वजह से अब कृषक भी एक अतिरिक्त फसल ले पा 
रहे थे। योजना की इस उपादेयत से उत्साहित होकर मैंने पूछा कि क्या इसकी रूपरेखा 
पंचायत ने बनाई थी ? जवाब नकारात्मक था। स्थानीय निवासियों का कहना था कि 
अगर पंचायत के द्वारा काम हो रहा होता तो हमें भुगतान मिलने में कठिनाई होती 
क्योंकि पंचायतों के लिए भुगतान की जिला अधिकारियों द्वारा स्वीकृति करवाया जाना 
आवश्यक है, जिसके लिए अधिकतम कार्य पूर्णता का विस्तृत सबूत चाहते हैं। यह 
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कार्यवाही इतनी जटिल है कि या तो भुगतान प्राप्त ही नहीं होता या होता भी है तो 
बहुत कम। इस कार्य को वन विभाग के माध्यम से संपन्न करवाया जा रहा है जिसके 
पास योजना बनाने और उसे संपन्न कराने के अधिकार हैं। 

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मूल भावना में कोई कमी नहीं 
है। लेकिन कार्य संपादन के स्तर पर इसमें कमी है। इसे अति शीघ्र ठीक किए जाने 
की आवश्यकता है। पर्यावरणीय पुनर्चक्रीकरण के देवता भी यही चाहते हैं कि विस्तृत 


कार्ययोजना बने। 
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उद्योग और खनन 


भारत में जहां बहे पैमाने पर हो रहें औद्योगीकरण के कारण एक 
तरफ मूल-भूत सुविधाओं में उन्नति हुई है, बाजारों में पैसा आया है 
वथा लोगों को नौकरियाँ मिली हैं वहीं दूसरी तरफ यह अपने पीछे 
त्रासदी और बर्बादी का कब्रिस्तान बना रहा है। जिसके फलस्वरूप 
असंख्य लोग बेघर हो गये हैं और प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। इससे 
बचने के लिए उद्योगों को समाज के लिए ऐसे रास्ते ढूँढ़ने होंगे जो 
प्रकृति और संसाधनों को सहेज कर रखें। 


आना“ मम लललललिकनिशकईन्‍क्‍ यांवरुण की राजनीति 


चीन की बढ़ती मांग से उपजा संकट 
दैनिक भास्कर, नई दिल्‍ली, मई 7, 2007 


गोवा में लौह-अयस्क हासिल करने के लिए हो रहे अंधाधुंध खनन से वहां के जंगल 
बरबाद हो रहे हैं और लोग उजड़ रहे हैं। किसानों की खेती योग्य भूमि छीनी जा रही 
है और उनके जल संसाधन नष्ट हो रहे हैं। ग्रामीणों ने इसका हिंसक प्रतिरोध शुरू कर 
दिया है। पर सवाल है कि आखिर ऐसा क्‍यों हो रहा है कि लोगों की आजीविका के 
साधनों को खत्म कर खनन का काम हो रहा है। हकीकत यह है कि चीन में लौह- 
अयस्क की मांग लगातार बढ़ रही है और इस बढ़ती मांग के कारण इसकी कीमत 
4 डॉलर प्रति टन से बढ़ कर 60 डॉलर प्रति टन हो गई है। इस तरह लौह-अयस्क 
के खान सोने की खान में तब्दील हो गए हैं और जिन खानों को घाटे का सौदा मान 
कर बंद कर दिया गया था, उन्हें फिर से चालू किया जा रहा है। ऐसी कुछ खानों को 
लोगों के प्रतिरोध के भय से बंद किया गया था, लेकिन अब उन्हें भी खोला जा रहा 
है। उद्योग जगत का कहना है कि यह “बूम टाइम' है। चीन खराब क्वालिटी का 
लौह-अयस्क लेने के लिए तैयार है, जिसकी गोवा में भरमार है। 

गोवा का उद्योग जगत चीन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किए 
जा रहे अंधाधुंध खनन पर सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि इस मांग को पूरा करने के 
लिए उतावला हो रहा है। जनवरी 2007 में चीन ने एक अनुमान के मुताबिक करीब 
तीन करोड़ 60 लाख टन लौह-अयस्क का आयात किया है, जिसमें अकेले भारत ने 
70 लाख टन की आपूर्ति की है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भारत से चीन 
को होने वाले लौह-अयस्क के निर्यात में 78 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इस आपूर्ति 
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श्रृंखला में गोवा शीर्ष पर है। पिछले छह सालों में गोवा से होने वाले खनिज पदार्थों 
का निर्यात 35 फीसदी बढ़ कर करीब दो करोड़ तीन लाख टन हो गया है। इससे एक 
बात स्पष्ट है कि गोवा का चीनी कनेक्शन गोवा के लिए बहुत भारी पड़ेगा। एक तरफ 
इस अंधाधुंध खनन से खनन कंपनियों का मुनाफा लगातार बढ़ रहा है, जो उनकी 
स्टॉक की कीमतों व बैलेंस शीट में दिख रहा है, लेकिन जिन गाँवों में खनन का काम 
चल रहा है, वहां से लोग उजड़ रहे हैं। सरकारी अनुमानों के मुताबिक गोवा में 430 
खदानों के लाइसेंस दिए गए हैं। इनमें से ज़्यादातर पुर्तगाली सरकार द्वारा दिए गए थे, 
जिन्हें भारत सरकार ने लीज़ में तब्दील कर दिया था। पर 998 तक इनमें से महज 
99 खदान चल रहे थे। अब आनन-फानन में सारे खदान खोले जा रहे हैं। 

यह समझना ज़रूरी है कि इस खनन का गांव वालों के लिए क्‍या मतलब 
है ? अगर लाइसेंसशुदा सारे खदान चालू हो जाएं तो गोवा की 8.5 फीसदी भूमि इनके 
दायरे में आ जाएगी। उद्योग जगत का कहना है कि इससे बहुत नुकसान नहीं होगा, 
लेकिन हकीकत कुछ और है। वास्तविकता यह है कि कई जगह पूरे के पूरे गांव 
खदान के दायरे में आ रहे हैं। सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई सूचना के 
मुताबिक कई गांवों में भूमि का ज़्यादातर हिस्सा खदान के लिए लीज़ पर दे दिया गया 
है। उदाहरण के लिए कोलंबो गांव को लिया जा सकता है, जिसके ,900 हेक्टेयर 
क्षेत्रफल में से ,500 हेक्टेयर खदान के दायरे में आ रहा है। यह सिर्फ एक गांव का 
मसला नहीं है, बल्कि इस तरह के खदानों से गांव के गांव बरबाद हो रहे हैं और 
लोगों की आजीविका छीनी जा रही है। 

खनन के क्षेत्र में आई तेजी का और भी खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ 
रहा है। खनिज पदार्थ ट्रकों के जरिए गांवों के बीच से ले जाए जा रहे हैं, जिससे 
प्रदूषण फैल रहा है, यातायात की परेशानी पैदा हो रही है और ट्रकों से गिरने वाला 
कच्चा खनिज पदार्थ कई तरह की समस्याएं पैदा कर रहा है। इस वजह से कई जगह 
गांवों के लोगों ने इन ट्रकों को रोकना शुरू कर दिया है। पिछले साल गोवा से करीब 
तीन करोड़ तीस लाख टन खनिज पदार्थ बाहर ले जाया गया है। गोवा के अलावा 
कर्नाटक भी इसी रास्ते से अपने खनिज पदार्थ भेजता है। अगर सिर्फ गोवा के खनिज 
पदार्थों की ढुलाई के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि हर दिन सात 
हजार ट्रक गोवा के विभिन्‍न गांवों की सड़कों से खनिज पदार्थ लेकर निकलते हैं। 

अब सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर हम इसे लेकर इतने चिंतित 
क्यों हैं ? निश्चित रूप से एन्वायरन्मेंट इंपैक्ट असेसमेंट (ईआईए), वन विभाग आदि 
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को इसका ध्यान रखना चाहिए। समस्या यह है कि कानून के हिसाब से यह तो 
अनिवार्य है कि पर्यावरण पर होने वाले असर का आकलन करते हुए लोगों की राय 
ली जाए। लेकिन जब जन सुनवाइयों में लोग इन खदानों को न कह देते हैं, तब भी 
केंद्र सरकार का वन व पर्यावरण मंत्रालय इसकी मंजूरी दे देता है। दूसरी समस्या यह 
है कि गोवा में वनों का बहुत सा हिस्सा अधिसूचित नहीं किया गया है। इनमें 
ज़्यादातर वन इलाके समुदायों की जमीन पर हैं या निजी जमीन पर, इसलिए इन्हें 
काटने के लिए वन विभाग कौ मंजूरी अनिवार्य नहीं है। इसलिए कोई इसका ध्यान 
नहीं रखता है कि कैसे गांवों के लोगों के जल स्रोत गायब हो रहे हैं। ऊपर से 
स्थानीय लोगों को समझाने का उद्योग जगत का अपना तरीका है। कई जगहों पर जहां 
जाकर मैंने देखा, मुझे भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के बारे में सुनने को मिला। 
पंचायत प्रमुखों से लेकर स्थानीय नेताओं तक की मिलीभगत से सारा खेल चल रहा 
है। चुने हुए प्रतिनिधि यहां मध्यस्थ के अलावा कोई भूमिका नहीं निभा रहे हैं - 
मसला चाहे खनन का हो या माल ढुलाई का। 

यह बहुत स्पष्ट है कि यहां दांव पर बहुत बड़ी रकम लगी है। अगर हम 
यह मान लें कि लौह-अयस्क की कीमत 50 डॉलर प्रति टन है, तब भी पिछले साल; 
गोवा की खनन कंपनियों ने करीब .5 अरब डॉलर यानी करीब 5,75 करोड़ रुपए 
की कमाई की है। नियम के मुताबिक ये कंपनियां प्रति टन के हिसाब से सरकार को 
रॉयल्टी देती हैं। अगर प्रतिटन अधिकतम पाँच डॉलर की रॉयल्टी मान लें तो सरकार 
को मिले हैं सिर्फ 24 करोड़ रुपये। यहां जो लूट मची है और लोगों का जितना 
नुकसान हो रहा है, उसके मुकाबले यह रकम ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। लेकिन 
यह प्रक्रिया बहुत दिन तक नहीं चल सकती है। फैसला गोवा को करना होगा। यहां 
के लोग खुद को सस्ती कीमत पर चीन के हाथों बेचेंगे या खनन के काम को नियंत्रित 
कर ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे और लाभ का हिस्सेदार बनेंगे ? यह आर या पार की 
स्थिति है, जिसके बारे में स्पष्ट राय बनानी होगी। 
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खोदते-खोदते खो देंगे गोवा 
हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली, जुलाई 5, 2007 


हम भारी खदान और रमणीय जलाशय के बीच खड़े थे। स्थानीय सामाजिक 
कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया कि लौह अयस्क वाली यह खदान सलाउलिम जलस्नोत के 
प्रवाह क्षेत्र में है। यह दक्षिणी गोवा का एकमात्र जलस्नोत है। अचानक, जैसे ही मैंने 
वहां की तस्‍वीरें लेनी शुरू की, कुछ लोगों ने हमें घेर लिया। एक जीप में भरकर सभी 
लोग आए थे। उन लोगों ने बताया कि वे खनन प्रबंधन के आदमी हैं और चाहते हैं 
कि आप लोग इस जगह को छोड़ दें। 

इस बात पर हम लोगों ने कहा कि जिस रास्ते से हम आएं हैं, वह 
आम रास्ता है और कहीं भी ऐसा निशान नहीं था, जिससे समझ सकते कि हम 
लोग किसी के निजी इलाके में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन वे लोग कुछ भी 
सुनने के मूड में नहीं थे। उन लोगों ने हमारी जीप की चाबी छीन ली और चोट 
पहुंचाने के लिए पत्थर उठा लिया। साथ ही गाली-गलौज करने लगे। जब तक 
मामला अधिक तूल पकड़ता, हमलोगों ने तत्काल जगह छोड़ देने का 
निश्चय किया। 

इसके बाद मैं पूरी तरह घबरा गई थी। यह वही गोवा था, जो अपनी 
रेतीले समुद्री तट और हरी-भरी पहाड़ियों के कारण सबसे शांत और रमणीय स्थल है। 
यह वही स्थान था, जहां विभिन्‍न उद्योगपतियों डेंपो, सलगांवकर व खनिज उद्योग में 
अपनी पहचान रखने वाले तिम्ब्लो परिवार ने वहां शिक्षा, संस्कृति और बेहतर प्रबंधन 
शासन को लेकर मुख्य भूमिका निभाई है। 
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इस स्थान की खुदाई करने की इज़ाजत क्‍यों दे दी गई, जिसके बगल में 
राज्य को मिलने वाले पानी का महत्वपूर्ण स्रोत है ? खदानों के नजदीक या आसपास 
के इलाकों में उनके मालिकों के नाम की पट्टी तक नहीं लगी है। राज्य प्रशासन यह 
सब अपनी आंखों के सामने क्‍यों होने दे रहा है ? इस स्वर्ग को क्‍या हो गया है, जहां 
लोगों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है ? मुझे इन सवालों का जवाब 
जल्द ही मिल गया। 

अगले गांव कोलंबा में मैं फिर लोगों से घिर गई। ये गांव की महिलाएं 
थीं। हम लोग एक पहाड़ी की सबसे ऊंची उस चोटी पर खड़े थे, जहां से नारियल 
और काजू के पेड़ से घिरे गांव आसानी से देखे जा सकते थे। परन्तु वहां बुलडोजर, 
यांत्रक बेलचे और ट्रक लगातार काम कर रहे थे। पहाड़ को तोड़ा जा रहा था, मिट्टी 
को बेलचे से उठाने के अलावा बेकार बाकी पत्थरों को हटाकर खनिज निकाला जा 
रहा था। एक आंदोलनकारी महिला ने बताया कि कुछ दिन पहले ही यहां की खदान 
की खुदाई शुरू की गई है, लेकिन धारा के बहाव को पहले से ही रोक दिया गया था। 
हरी-भरी वादियों में लाल धूल एकदम विषम दृश्य उत्पन्न कर रही थी। 

लोग मुझे अपने गांवों तक ले गए, जहां उन लोगों ने कचरे से भरे अपने 
खेतों को दिखाया। उन लोगों ने खदान का कचरा और उससे निकलने वाले लाल रंग 
के कीचड़ को जलाशयों में बहाने का स्थान भी दिखाया। वे लोग मुझे अपने उन घरों 
में भी ले गए जिनकी दीवारें टूट चुकीं थीं। 

लोगों का कहना था कि यह खदानों में विस्फोटक के कारण हुआ है। घर 
की मालकिन देवकी ने बताया है कि जब इस मामले में उसने शिकायत की तो 
सुपरवाइजर ने धमकी दी कि यदि उसने दोबारा इस मामले में आंदोलन किया तो वे 
लोग उसके घर को तोड़ देंगे। 

ग्रामीणों की सिर्फ एक ही मांग है कि खदान को बंद किया जाए। मैंने 
उन लोगों से पूछा कि बिना उनकी स्वीकृति के खदान चालू करने का आदेश किसने 
दिया। ये कौन सी कंपनियां हैं और किसकी जमीन की खुदाई की जा रही है। वहां 
मैंने जाना कि इस शिक्षित राज्य में इन खदानों की खुदाई पूरी गोपनीयता से की जा 
रही है। 

मान लिया जाता था कि सशर्त इनवायरन्मैंटल क्लीयरेंस ले लिया गया है। 
खुदाई सामुदायिक जमीन पर हो रही है, जो मुख्यतः: स्थानीय समुदायों के हाथों में है 
या जिसे सिर्फ खेती के लिए लीज़् पर लिया जा सकता है लेकिन यह रियायतें 
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पुर्तगाल सरकार द्वारा थीं और बाद में उसे भारत सरकार द्वारा लीज़ में बदल दिया 
गया। उसके बाद इन पाबंदियों का कोई अर्थ नहीं है। 

गांव वालों ने बताया कि यहां मालिकाना हक भी साफ नहीं है। हीरालाल 
खोड़ीदास के पास लीज़ पर जमीन है, लेकिन उस खदान पर गोवा की सबसे बड़ी 
खदान कंपनी सोसिडेड फॉरमेंटो का अधिकार है। इस कंपनी का एजेंट रैसू नाइक ने 
इसका कांट्रेक्ट गांव के पूर्व सरपंच गुरुदास नायक को दे रखा है। 

दूसरे गांव, क्वीनामोल में, कमोवेश मामला वैसा ही था। खनिक गुंडे थे। 
गांव वाले गुस्से में थे। अंतर सिर्फ इतना था कि इस इलाके की खदान काफी पुरानी 
है। पहले मैंगनीज की खुदाई की गई और अब लौह अयस्क निकाला जा रहा था। इस 
दौरान खदान से निकला कचड़ा खुले मैदान को आच्छादित कर रहा था और जलाशयों 
को भर रहा था। खदानों को वहां के नेता चंद्रकांत नाइक के हाथों लीज़ पर दे दिया 
गया था। लेकिन इसकी देखभाल एक भंडारी कर रहा था। किसी ने भी उसके बारे में 
हमें अधिक जानकारी नहीं दी। 

यह हाल उन सभी गांवों का था, जिस-जिस गांव से हमलोग गुजरे। ये गांव 
रोजी-रोटी और पैसे के मामले में न तो असहाय हैं और न ही घोर संकट के दौर से गुजर 
रहे हैं। यह काफी समृद्ध इलाका है, जहां खेती से होने वाला उत्पादन आर्थिक धन का 
आधार है। यह सही है कि धीरे-धीरे ये सारे खेत खत्म हो जाएंगे। मैं अब यह समझ 
सकती हूँ कि चीन में अयस्क की मांग और उससे बढ़ते खनिज के दाम किस कदर 
स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। 

फिर बिलछुंद्रम गांव में मैंने भविष्य देखा। इस इलाके में हमारी गाड़ी 
पहाड़ियों की चोटी की ओर नहीं बढ़ पाई। रास्ते पर भारी-भरकम पत्थर रखकर 
नाकेबंदी की गई थी। ऐसे रास्ते से ही सरकारी जंगल की जमीन से खनिकों को दूर 
रखा जा सकता था। यह इलाका ग्रामीणों के खेतों से घिरा था और जहां सिंचाई के लिए 
पानी मौजूद था। सूर्य की रोशनी में उनके खेतों की हरियाली खूब झलक रही थी। 

मेरे दिमाग में सारी तस्वीरें घुमड़ रही थीं। उस शाम जब मैं शहर लौटी, 
टीवी पर सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण के विरोध में पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम के 
विद्रोह को देखा। दूसरी ओर, अभी-अभी मैंने करीब एक लाख नंदीग्राम को तैयार 
होते देखा था। मैं आश्चर्यचकित थी कि हमलोग किस दिशा में जा रहे हैं। 
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विकास के नाम पर पर्यावरण का बंटाधार 
हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली, सितम्बर 4. 2007 


खबर है कि उद्योगपति रतन टाटा ने बड़ी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री को 
लिखा है। सरकार के पूंजी निवेश कमिशन के अध्यक्ष के नाते, उनका आकलन 
है कि भूमि व अन्य संसाधनों के आवंटन में हो रही देरी के कारण लगभग 
50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश अटका पड़ा है। अटके निवेश 
की इस सूची में दक्षिण कोरियाई कम्पनी पॉस्को, यूनाइटेड किंग्डम के लक्ष्मी 
मित्तल और भारत के एस्सार, रिलायन्स और जिंदल जैसी बड़ी कंपनियों की बड़ी- 
बड़ी स्टील, थर्मल, ऊर्जा, खनन और अल्यूमिनियम परियोजनाएं शामिल हैं । जाहिर 
है, इसी सूची में खुद टाटा भी शामिल हैं । 

अब यहां प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री और कर क्‍या सकते हैं ? पिछले 
कुछ वर्षों में, लगभग सभी सरकारों ने रतन टाटा की सूची में शामिल परियोजनाओं 
को अमलीजामा पहनाने का काम किया है। रुकावट समझे जा रहे कानूनों (जैसे 
पर्यावरण संबंधी ) की हवा निकाली है। करों में छूट मुहैया कराई है और औने-पौने 
दाम पर भूमि व अन्य संसाधनों पर मालिकाना हक सौंपा है। यही नहीं, सारी 
राजनीतिक-प्रशासनिक ताकत इस तरक्की के पीछे लगा दी है। परियोजनाओं के 
पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन की प्रक्रिया को 'चाक-चौबंद' बनाने के लिए सरकारों 
ने काफी मेहनत की है। आजकल प्रयुक्त हो रहे जुमलों में बात करें तो सरकार उद्योग 
जगत की 'श्रेष्ठठा' के आगे नतमस्तक है। परियोजना रिपोर्टों के निर्माण का एक 
. महत्वपूर्ण चरण होता है सरकार द्वारा जन-सुनवाई का आयोजन। यानी प्रभावित 
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समुदाय के विचारों-समस्याओं को सुनने-समझने और उनके समाधान की कोशिश | 
ये प्रक्रिया तो पहले से ही कमजोर थी, क्योंकि यहां लोगों को सिर्फ सुना जाता है। 
जन-सुनवाई में निकली बातों पर किसी ने कभी कान भी नहीं धरा है, इसलिए ज़रूरत 
इस बात की थी कि इसकी प्रक्रिया और भी सक्षम बनाई जाए जिससे लोगों के केवल 
विचार ही न जाने जाएं, बल्कि उन पर आवश्यक कार्यवाही भी हो। लेकिन ऐसा 
किया नहीं गया। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने नियम-कायदे ही बदल डाले। बदलाव 
मनचाहे लोगों के भाग लेने का मार्ग प्रशस्त करने की नियत से किया गया। लोगों के 
हक की लड़ाई लड़ने वाले 'उपद्रवियों', जो जन समुदाय को बड़ी परियोजनाओं का 
विरोध करने के लिए भड़काते हैं, को इनमें भाग लेने के अयोग्य ठहरा दिया गया। 

एस्सार स्टील प्रोजेक्ट का मामला ही लेते हैं। गरीब जंगलवासी उस 
बहुमूल्य खनिज का उपभोग करते हैं, जिसे एस्सार कंपनी चाहती है। जन-सुनवाई यहां 
भी लगी। 'डाउन-टू-अर्थ' की संवाददाता भी यहां गई थीं। भारी पुलिस-बंदोबस्त था 
जिसका कारण ये बताया गया कि ये पूरा क्षेत्र नक्सल प्रभावित है। लेकिन इसी बहाने 
ग्रामीण नेताओं को जेल में डालने का अवसर भी सरकार को मिला। हमारी सहयोगी को 
“बाहरी ' करार देकर इसमें भाग लेने से रोक दिया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में एस्सार के 
डायरेक्टर एच एस सेठी मीटिंग में शामिल थे। जन-सुनवाई से बाहर आते आदिवासियों 
ने आरोप लगाया कि परियोजना के लिए सहमति के कागजात पर उनसे जबरन दस्तखत 
कराए गए हैं। परियोजना-दर-परियोजना दिखाए गए सपनों पर से स्थानीय लोगों का 
यकीन उठता जा रहा है। लौह अयस्क, बॉक्साइट और इनसे संबंधित स्टील और 
अल्यूमिनियम की खान परियोजनाओं के लिए मंजूरी की प्रक्रिया सरकार ने तेज कर दी 
है, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं हैं। और उन्हें होना भी क्यों चाहिए ? भारत के निर्धनतम लोग 
इस भू-संपदा के आस-पास रहते हैं। उन्हें चिन्ता है कि इन संसाधनों का दोहन, उन्हें 
और निर्धन बनाएगा क्‍योंकि इससे उनकी जल-जंगल-जमीने छिन जाएगी और पर्यावरण 
का बंटाधार होगा, सो अलग। आखिर यही तो उनकी उत्तरजीविता का आधार है। 

इन परियोजनाओं को पारित करते वक्‍त उनकी दुश्चिंताओं पर ध्यान भी 
दिया जाता है, उन्हें यकीन नहीं है। चूंकि वे आश्वस्त नहीं हैं, इसीलिए रुकावट डालते 
हैं, बात अदालत तक ले जाते हैं, या फिर विरोध-प्रदर्शनों पर उतर आते हैं। यही कारण 
है कि परियोजनाएं पास भले हो जाए, उनके पूरे होने में विलंब हो जाता है। 

विश्वास के इस संकट के दरम्यान सरकार को क्‍या करना चाहिए? आप यही 
तो कहेंगे कि नियम-कायदों को और दुरुस्त करना चाहिए, ताकि विश्वसनीयता बहाल हो। 
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सरकार ने किया ठीक उल्टा है। पर्यावरण संबंधी अनुमति की प्रक्रिया में 
एक बड़ी खामी है। परियोजना-रिपोर्ट तैयार करने के लिए सलाहकार, परियोजना के 
पैरोकार नियुक्त करते हैं। इसे बदलने के बजाए, सरकार ने बस इतना ही किया है कि 
उसने इन सलाहकारों को स्वैच्छिक पंजीकरण की सलाहभर दी है। और इस 
पंजीकरण के काम को भी उद्योग जगत की एक संस्था को सौंप दिया है। यहीं पर 
खड़ी होती है, परस्पर विरोधी हित-चिंता की बात। 

हमें आश्चर्य हुआ जब पांडिचेरी के निकट बंदरगाह के निर्माण की 
परियोजना रिपोर्ट में डीटीई ने गड़बड़ी ढूंढ निकाली। इसके लिए एक ग्लोबल 
सलाहकार कंपनी द्वारा किए गए आकलन में तमाम बातों पर पर्दा डाल दिया गया है। 
अन्य बातों के साथ, कटाव और प्रदूषण में वृद्धि के कारण पांडिचेरी नगर के 
वास्तविक खतरों को भी छुपा दिया गया है। अपने जांच निष्कर्षों के साथ हमने इस 
सलाहकार संस्था से सम्पर्क किया। जवाब यह मिला कि बंदरगाह के प्रमोटरों द्वारा 
तय किए विचारणीय विषयों के अनुसार उन्होंने काम किया है। प्रमोटर कंपनी सुभाष 
प्रोजेक्ट्स एंड मार्केटिंग लिमिटेड से संपर्क करने पर बताया गया कि परियोजना रिपोर्ट 
वास्तव में एक तत्कालिक आकलनभर है, विस्तृत आकलन जल्द शुरू किया जा रहा 
है। अब यहां ये अलग विषय है कि बगैर व्यापक आकलन के किस प्रकार, करीब 
एक करोड़ रुपए की इस परियोजना को अनुमोदित कर दिया गया। 

इन परिस्थितियों में, इस परियोजना को बचाने के लिए प्रधानमंत्री क्या 
करेंगे ? क्या पूरी आकलन प्रक्रिया की समाप्ति के लिए कहेंगे ? या फिर ये जानना 
चाहेंगे कि प्रक्रिया की अनदेखी कर परियोजना का अनुमोदन कैसे किया गया और 
नियामक संस्थाओं की मज़बूती के लिए काम करेंगे ? क्या वे मांग करेंगे कि ऐसे 
आकलनों के लिए परियोजना के पक्षधरों के स्थान पर एक वैधानिक संस्था पैसे खर्च 
करे ? ऐसे प्रत्येक आकलन के लिए उद्योग जगत से एक तरह का कर वसूला जाए, 
तभी इनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। आशा है कि वे ये कहेंगे कि इस प्रक्रिया को बेहतर 
बनाना उद्योग जगत के व्यापक हित में है। यहां हमें स्पष्ट समझना चाहिए कि 
लोकतंत्र और दक्षता की इस लड़ाई में दक्षता ही विजयी होगी। सैन्य बल लगाए जा 
सकते हैं, प्रक्रियाओं पर मिट्टी डाली जा सकती है। लेकिन तब देश नहीं होगा, 
भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा। मान जाइए, लोकतंत्र को एक मौका तो दीजिए। 
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भारत, चीन और जहर का बाज्ञार 
हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली, अक्टूबर 27, 2007 


हाल ही में एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि क्‍या भारत में भी उपभोक्ता वस्तुओं का 
हाल चीन जैसा ही है? वह जानना चाहता था कि क्‍या हम भी वही समस्याएं झेल रहे 
हैं जिनसे चीन ग्रस्त है, जैसे दूषित पशु आहार, विषैले टूथपेस्ट, सीसा मिश्रित पेंट से 
रंगे खिलौने और रसायन युक्त कपड़े। इस बात ने मुझे चीन और भारत ही नहीं, उस 
समूची परिघटना पर सोचने को मजबूर कर दिया, जिसे बाज़ार कहते हैं। 

आज चीन के निर्यात में विषैले रसायनों की मौजूदगी पर हाय-तौबा मचा 
रहे अमेरिका और बाकी सम्पन्न देश ही इस संदर्भ में बेहतर जानते हैं। सस्ते खाद 
पदार्थ और उपभोक्ता उत्पादों की खरीद-फरोख्त में वे पहले से जो लगे हैं। उन्हें पता 
है कि इस व्यापार में सब ठीक-ठाक नहीं है। उनके यहां उत्पादित माल महंगा है, 
क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण और रोक-थाम के लिए बने नियमों के प्रवर्तन और उनको 
निगरानी की कीमत चुकानी पड़ती है। साथ ही विष के नए-नए अवतारों से छुटकारा 
पाने के लिए ईजाद की जा रही नई तकनीकों के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। 
इसीलिए यह समृद्ध दुनिया के हित में है कि वे अपने उत्पाद को आउटसोर्स करें। 
समृद्ध दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था उपभोग्य वस्तुओं के अधिकतम उपभोग के 
सिद्धांत पर टिकी है। चाहे वे हर साल या हरेक हिट फिल्म के बाद बाज्ञार में उतारे 
जाने वाले खिलौने हों या फिर बैसे संसाधित खाद्द पदार्थ जिनकी कीमत तमाम अन्य 
बातों को नजरअंदाज करती है। अपनी अर्थव्यवस्था को लाभ की स्थिति में बनाए 
रखने के लिए इस समृद्ध समाज को सस्ते उत्पादों की निरंतर ज़रूरत है। 
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ये उत्पाद इसलिए भी सस्ते हैं क्योंकि इनके उत्पादन के लिए चीनी अपने 
पर्यावरण कौ परवाह नहीं करते। असल में पर्यावरण सुरक्षा की कीमत पर बाज़ार 
हासिल करना ही कामयाबी माना जाता है। तो फिर चीन के उत्पादों में विष की 
मौजूदगी के हालिया रहस्योद्घाटन से हम चकित क्‍यों हैं ? आज नहीं तो कल, ये तो 
होना ही था। 980 के दशक के उत्तरार्ध को याद कीजिए। अमेरिका तब ये देख स्तब्ध 
रह गया था कि वे तमाम कौटनाशक उसके यहां खाद्द पदार्थों में वापस आ रहे हैं, 
जिन्हें उसने प्रतिबंधित कर दिया था। ये वही कीटनाशक थे, जिन्हें अमेरिकी उद्योग 
जगत ने ये जानते-बूझते विकासशील देशों को निर्यात किया था कि ये अवैध और 
विषाक्त हैं। इस दफे अन्तर बस इतना है कि 'निर्यात' पदार्थों का ही नहीं, उत्पादन के 
उन तौर-तरीकों का भी किया गया, जिनसे पर्यावरण का सतत बंटाधार होता है। 

भारत को अगर दुनिया के प्रिय कचरा आपूर्तिकर्ता का दर्जा पाना है तो 
हमें भी ऐसा ही कुछ करना होगा। इसके लिए हम लालायित भी हैं। ज़रूरी ऊर्जा 
और यातायात अधिसंरचना के निर्माण में निवेश के लिए चीन के पास पैसा है। साथ 
ही आपस में जुड़ चुकी इस दुनिया में, अपनी मुद्रा का ज़रूरी स्तर बनाए रखने की 
ताकत भी। मुकाबले में बढ़त हासिल करने के लिए पर्यावरण संबंधी नियमनों की 
धज्जियां उड़ाने के अलावा हमारे पास और कया है ? हममें और चीन में अंतर केवल 
हमारा लोकतंत्र है- वो भी तब तक, जब तक हम इसका गला न घोंट दें। भारतीय 
उद्योग जगत पसंद करे या नहीं, उपभोक्ताओं और पर्यावरण हितैषियों की ओर से पेश 
आंतरिक दबाव सेफ्टी वॉल्च का काम करता है। इसी के चलते निर्यात ही नहीं घरेलू 
बाजार के लिए भी बढ़िया उत्पादन करने और पर्यावरण मानकों के अनुपालन को 
भारतीय उद्योग जगत बाध्य होता है। कुल मिला कर यही बात हमें चीन से अलग 
करती है। मेरे पास आए उस पत्रकार को मैंने यही कहा। लेकिन यह दबाव समृद्ध 
दुनिया को सस्ता माल पहुंचाने की मारा-मारी नहीं झेल सकेगा। 

मुझे तनिक भी संदेह नहीं कि पश्चिमी दुनिया ने पर्यावरण सुरक्षा उपायों 
का अपने लाभ के लिए उपयोग किया है। इसी के माध्यम से वे विकासशील देशों 
द्वारा उत्पादित माल को असुरक्षित ठहराते हैं और बताते हैं कि ये गुणवत्ता के निर्धारित 
मानकों को पूरा नहीं करते। वर्षों से, पर्यावरण-मित्र उत्पादन व्यापार-संरक्षणवाद का 
दूसरा नाम बन गया है। 
| लेकिन अब ये भी स्पष्ट है कि चीन या भारत, इस खेल को खेलकर नहीं 

जीत सकते | जीतता वही है, जो सबसे खतरनाक जहर का आविष्कार करता है। ये 
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खेल है विष की खोज, उपयोग और फिर उसे खतरनाक ठहराने का। खोज करने वाले 
जैसे ही इनका प्रयोग बंद करते हैं, विकास के नाम पर इन्हें उभरती दुनिया को बेच 
दिया जाता है। और नई दुनिया जब उसी टॉक्सिन का प्रयोग करती है तो व्यापार 
बाधाएं खड़ी की जाती हैं, हवाला दिया जाता है उपभोक्ता सुरक्षा का। न केवल विष 
बदलते रहते हैं, बल्कि वह पदार्थ किस मात्रा पर विषैला होगा उसकी मात्रा भी 
बदलती रहती है। विष की मात्रा पता लगाने और उसकी साफ-सफाई के महंगे 
साजो-सामान की जरूरत भी बढ़ती है। 

इस खेल में विकल्प यही है कि पहले तो निवेश करें कचरे के उत्पादन 
में और फिर उसकी साफ-सफाई या इससे छुटकारा पाने में । इसके बाद जल्द ही एक 
नया रसायन आएगा - जिसे तब टॉक्सिन नहीं कहा जाएगा, पर जल्द ही ये भी 
टॉक्सिन ठहरा दिया जाएगा। इस व्यापार में पर्यावरण सुरक्षा न केवल महंगी है, बल्कि 
कभी न खत्म होने वाला एक दुष्चक्र भी है। पर्यावरण के इस व्यापार में हम नहीं 
जीत सकते। 

किसी कारण अगर हम खेल नहीं बदल सकते तो कम से कम इसके 
नियमों में बदलाव लाना चाहिए हमें तर्क रखना चाहिए कि पर्यावरण ही हमारे लिए 
बढ़त का आधार है। यह तभी हमारे लिए लाभप्रद है, जब हम इसकी अनदेखी नहीं 
करें, इसके उपयोग को सीख सकें। 

पश्चिमी जगत द्वारा की गई महंगी गलतियों से मिली सीख पर हमें अपने 
उद्योग और कृषि का निर्माण करना चाहिए। हम उन्हें हटा सकते हैं - उनके खेल में 
शामिल होकर नहीं, बल्कि व्यापार का अपना रास्ता खुद तलाश करे। हम वैसे उन 
टॉक्सिन्स के बगैर भी खेती कर सकते हैं, जिनकी बाद में साफ-सफाई की ज़रूरत 
पड़ती है। हमें फिर से जैविक और खाद्य पदार्थों के सुरक्षित उत्पादन का तरीका 
खोजना होगा। हम वैसे अनावश्यक महंगे टॉक्सिन्स का प्रयोग बंद कर सकते हैं 
जिनसे आगे छुटकारा पाने की ज़रूरत पड़ेगी। इससे उत्पादन भी सस्ता होगा। 

हम जहर के इस दुष्चक्र को बंद कर सकते हैं। ये हमारे लिए विकल्प 
नहीं, ज़रूरत है। 
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जमीन जिसकी, कीमत क्‍यों नहीं उसकी ? 
हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली, फ़रवरी 7, 2008 


कब्र पर लगे पत्थर हाइवे से ही दिख रहे थे, जिन पर सभी मृत आदिवासियों के 
नाम खुदे हैं। इन तेरह पत्थरों से बने चबूतरे के ठीक सामने एक घेरा था। इसके अंदर 
बचे-खुचे अधजले डंडे पड़े थे। जल्द ही मुझे ये अनुभूति हो गई कि मैं एक 
कब्रिस्तान देख रही थी। हतप्रभ, मैंने ये भी समझ लिया कि पुलिस फायरिंग में यहीं 
ये आदिवासी मारे गए होंगे और उसी याद को ताजा रखने के लिए इस जगह को 
पूर्ववत रहने दिया गया था। 

हम गोबर घाटी गांव में थे। वही गांव, जहां कलिंग नगर गोलीकांड 
हुआ था। भुवनेश्वर से कुछ घंटों की दूरी है। धान के हरे-भरे खेतों के बीचोबीच 
बांस के झुरमुटों से घिरा फूस की झोपड़ियों से बना खालिस आदिवासी गांव। दो साल 
पहले यहां टाटा स्टील प्लांट के लिए गांव की जमीन छीनी जा रही थी। इसी के 
विरोध ने हथियारबंद मुठभेड़ का रूप ले लिया था। ये गांव उस औद्योगिक क्षेत्र का 
हिस्सा है, जिसके लिए राज्य सरकार ने कुछ वर्ष पहले भूमि अधिग्रहित की थी। 
गोलीबारी के बाद गांव वालों ने सालभर से ऊपर हाइवे को जाम रखा। इसे तब खोला 
गया, जब मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद आश्वासन दिए, लेकिन 
कुछ बदला नहीं । 

यहां जिन ग्रामीणों से हम मिले, सभी गुस्से में थे। उनका कहना था कि 
. वे अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्‍या वे और ज़्यादा मुआवजे 
* के बाद मान जाएंगे, उनका टका-सा जवाब था- नहीं । 'हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन 
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हमारी जमीन से हमारा भरण-पोषण हो जाता है। जब यही हमारे पास नहीं होगा, तब 
हम क्‍या करेंगे ?' कंपनी रोजगार मुहैया कराएगी तो क्या वे मान जाएंगे ? उनका 
जवाब था, 'हमने हमारे आस-पास लगे कारखानों को देखा है। हमने देखा है कि जब 
जमीन ली गई थी, तो उन लोगों ने हमारे लोगों को नौकरी का आश्वासन दिया था, 
लेकिन अब हमारे लोगों के पास न तो नौकरी है न जमीन। हमें कहा जाता है कि हम 
अनपढ़ हैं इसलिए नौकरी नहीं दी जा सकती।' 

हम पुनर्वास कॉलोनियों में भी गए। इन्हें उन ग्रामीणों के लिए बनाया गया 
है, जिनकी जमीन ली जा चुकी है। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि परिवार के 
किसी सदस्य को हम नौकरी देने की भी योजना बना रहे हैं। शिक्षा या फिर कौशल 
के लिए बे ग्रामीणों को वेल्डिंग या इसी जैसे अन्य कार्य में प्रशिक्षित करने जा रहे थे। 
साथ ही, सरकार भी नकद मुआवज़े की राशि 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 
40,000 रुपय प्रति हेक्टेयर (400 वर्ग मी. का भूखंड) ,और बनाने के लिए सहायता 
राशि डेढ़ लाख रुपये करने पर राजी हो गई है। प्रत्येक परिवार के हरेक वयस्क पुत्र 
को अलग-अलग समझा जाएगा। यानी अब लाभ कई गुना होगा। कंपनी अधिकारियों 
की निगाह में ये एक बेहतर सौदा है। 

हमने, कॉलोनी में रह रहे युवकों से भी पूछा कि वे कैसे राजी हो गए ? 
उनका कहना था- हमारे पास पहले ही जमीन नहीं थी और दूसरी तरफ हमें नौकरी 
भी दी गई, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि तब से हम अपने गांव में प्रवेश भी नहीं 
कर पाए। उनका हुक्का-पानी बंद कर दिया गया था। स्पष्ट है कि वहां गुस्सा मौजूद 
था और अच्छी पेशकश के बावजूद विरोध भी। 

तो यहां प्रश्न था कि आखिर क्‍यों ? कया ये केवल कुछ लोगों की 
हठधर्मिता थी, या फिर प्रतिद्वंद्वियों के निहित स्वार्थ हैं, जो असंतोष को हवा दे रहे थे, 
या वे साधारण ग्रामीण-जिनसे हम मिले, क्या नक्सलवादी थे, जो राज्य और उद्योग 
जगत के विरुद्ध एक वैचारिक लड़ाई में संलग्न थे ? कारण समझना तब और मुश्किल 
हो जाता है जब आप इस सच्चाई पर विचार करते हैं कि परिवर्तन का विरोध कर रहे 
लोग गरीब थे। मिट्टी और फूस की झोपड़ियों में रहते थे और जिनके बगैर उन्हें पक्का 
मकान मिल रहा था, दिन-रात वे बारिश की कमी और फसल की बर्बादी से दो-चार 
होते रहते हैं। 

लेकिन, यहीं पर हमें स्थिति को अलग तरीके से समझना होगा। 
गोबरघाटी में मुझे कोई नक्सलवादी या ऐसा ही कोई दिग्भ्रमित व्यक्ति नहीं दिखा। मैं 
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बस ये देख सकौ कि लोग समझते हैं कि नई दुनिया में सफलता के लिए ज़रूरी 
कौशल उनके पास नहीं है। अपने कड़वे अनुभवों के बाद किसान यह भी समझ गए 
हैं कि उद्योग जगत को अपने उद्यमों के संचालन के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत 
नहीं है। उन्हें उनके श्रम की नहीं, केबल जमीन, जल और खनिज संपदा की ज़रूरत 
है। वादे के मुताबिक जमीन के बदले वे घर और मुआवज़ा भले ही पा जाएं, उनके 
पास काम नहीं होगा। 

वो जगह, ज़्यादा दूर नहीं है जहां कोरिया की बड़ी कंपनी पॉस्को के 
स्टील प्लांट के कारण विस्थापन का सामना कर रहे ग्रामीणों ने भी अब नई शर्तें रख 
दी हैं। घर और खेती की जमीन के बदले अब उन्हें ज़्यादा मुआवज़ा चाहिए, वर्तमान 
पीढ़ी के प्रत्येक वयस्क और भावी पीढ़ी के लिए उन्हें रोजगार चाहिए। साथ ही घर 
व अन्य सुविधाएं भी। 

यही नहीं, नौकरी न कर पाने वाले बूढ़े के लिए वे ,000 रुपये महीना 
भत्ता और लाभ में हिस्सा चाहते हैं। हमें यह ज़रूर समझ लेना चाहिए कि ये उनका 
लालच नहीं है। उनकी ऐसी मांग के पीछे वो महत्व है, जो वे अपनी भूमि को देते 
हैं। साथ ही हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि आधुनिक उद्योग, आजीविका की दृष्टि 
से कृषि के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। अगर हम ये स्वीकार करते हैं, तब 
समाधान के लिए भिन्‍न तरीके से सोच सकेंगे। यह स्पष्ट है कि उद्योगों के लिए भूमि 
की ज़रूरत होगी, लेकिन उनके लिए कीमत क्‍या और कितनी होगी ? ये उद्योग जगत 
है, जो भूमि के लिए व्यग्र है। 

प्रश्न यह है कि भारतीय उद्योग जगत, क्योंकर जमीन की अपनी मांग को 
लेकर और किफायती नहीं हो सकता ? उद्योग जगत क्‍यों बातचीत नहीं करता और वो 
कीमत नहीं अदा करता, जो कीमत लोग अपनी जमीन के लिए चाहते हैं ? सबसे 
महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजार की शक्ति में यकीन रखने वाले भी उस भूमि 
अधिग्रहण कानून का सहारा लेने को क्‍यों जायज ठहराते हैं, जिसके तहत कथित 
जन-उद्देश्यों के लिए सरकार को किसी भी भूमि के अधिग्रहण की शक्तियां मिल 
जाती हैं, और जिस पर कोई प्रश्न भी खड़ा नहीं किया जा सकता। ? 
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काश, इस कहानी का अंत कुछ और हो 
हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली, मार्च 22, 2008 


दक्षिणी गोवा का क्यूपेम तालुका। शन्तादुर्गा मंदिर के सामुदायिक भवन की सारी 
कुर्सियां भर चुकी हैं। कुछ ही देर में शक्ति बॉक्साइट खदान के मामले में जनसुनवाई 
शुरू होने वाली है। तभी फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। मंदिर समिति को मंदिर प्रांगण 
में जनसुनवाई पर आपत्ति है। जनसुनवाई टाल दी जाती है। भीड़ छंट जाती है। इस 
बार भी तीस दिन पहले नोटिस देने के नियम को तोड़ा गया। महज दो दिन पहले 
पंचायत ने लोगों को बॉक्साइट परियोजना के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करने के 
लिए बुलाया था। धान की खेती वाले गोवा के इस इलाके में बॉक्साइट खदान के 
विस्तार की योजना है और इसकी क्षमता एक लाख से बढ़ाकर दस लाख टन की 
जानी है। बॉक्साइट की खुदाई अब 26 हेक्टेयर से बढ़ाकर 826 हेक्टेयर क्षेत्र में 
की जानी है। [ 
मैंने मंदिर के चारों ओर पुलिस टुकड़ियों को जमा होते देख लिया था। 
बॉक्साइट की ढुलाई करने वाले दबंग ट्रांसपोर्टर खदान के विस्तार की राह में आ रही 
अड्चनों को जल्द दूर होता देखने के लिए आतुर थे। अब गांव बालों को बारी थी। 
दोनों ओर से गर्मा-गर्मी बढ़ गई और गाली-गलौज वाला माहौल बन गया। दोनों ओर 
के लोग एक-दूसरे से भिड़ने को तैयार थे, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारियों के 
साथ आए विधायक ने हस्तक्षेप किया और जन-सुनवाई तय समय पर शुरू हो गई। 
बॉक्साइट की खुदाई करने बाली कंपनी से अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने 
को कहा गया। पावरपॉइंट के जरिये अंग्रेजी में प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा रहा था। 
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साथ-साथ कोंकणी में अनुवाद भी चल रहा था। कई तकनीकी पहलुओं के बारे में 
बातें हुईं। इलाके की भूगर्भीय स्थिति से लेकर, ड्रिलिंग तकनीक और देश की तरक्की 
में बॉक्साइट के योगदान के बारे में जानकारी दी गई। यह भी बताया गया कि प्रोजेक्ट 
के लिए हरी झंडी मिल चुकी है और खनन इस तरह होगा कि पर्यावरण को कम से 
कम नुकसान पहुंचे। 

कंपनी के प्रतिनिधियों के प्रजेंटेशन से ऐसा लग रहा था कि हर चीज का 
ध्यान रखा जा रहा है। मसलन कंपनी खनन के दौरान पैदा होले वाले कचरे को उड़ने 
से रोकने के लिए पेड़ लगाएगी। गड्डों को दोबारा भरेगी। खनन के दौरान यह ध्यान 
रखा जाएगा कि भूजल स्तर को नुकसान नहीं पहुंचे और सबसे बड़ा वादा यह कि 
कंपनी पर्यावरण प्रबंधन के लिए अलग से एक कोष बनाएगी। लेकिन गांववालों 
(इनमें सब शामिल थे, नेता से लेकर चर्च के प्रतिनिधि तक।) ने जब बोलना शुरू 
किया तो उस रिपोर्ट की चिंदियां उड़ गईं, जो कंपनी के प्रतिनिधियों ने किसी 
सलाहकार एजेंसी से तैयार करवाई थी। कंपनी का कहना था कि जहां खनन होगा, 
उसका ज़्यादातर हिस्सा बंजर है। गांव वालों का कहना था कि कंपनी को न तो इस 
इलाके में रहने वाले लोगों की तादाद के बारे में पता है और न ही वह यह जानती है 
कि यहां की जमीन का क्या इस्तेमाल हो रहा है। बंजर बताकर कंपनी जिस भूमि पर 
नजरें गड़ाए हुए है, वह सामुदायिक जमीन है और उसका इस्तेमाल खेती करने और 
मवेशियों को चराने में होता है। 

कंपनी की रिपोर्ट में इस तथ्य को सिरे से नज़रअन्दाज कर दिया गया था। 
गांव वाले एक के बाद एक बोलते गए। अब यह पूरी तरह से साफ हो गया कि गांव 
वालों की जमीन पर खनन होना है और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का आकलन 
करने के नाम पर रिपोर्ट में लीपा-पोती ही की गई। लोगों की जमीन, जंगल, जल 
और जीविका का क्या होगा, इसकी कोई चिन्ता नहीं दिख रही थी। इसके बाद मैंने 
रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट में एक नक्शा तक नहीं था, जिसमें बसाहट या खेतों को दिखाया 
गया हो रिपोर्ट में बड़े ही लापरवाह अंदाज में यह जिक्र है कि खनन परियोजना के 
इर्द-गिर्द कोई तालाब या नदी नहीं है। सड़कों और खदानों पर जल छिड़काव से 
लोगों को मिल रहे पानी की मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ दूरी पर बहने वाली 
साल नदी और यहां तक कि अरब सागर पर पड़ने वाले असर के बारे में चर्चा की 


. _गई। लेकिन पहाड़ियों से निकलकर खेतों को सींचने वाली जलधाराओं का कोई जिक्र 


नहीं है। सुनवाई के दौरान गांव वालों ने इन धाराओं को गिनाना शुरू किया। एक 


३. हे. 
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जमाने में पूरे इलाके में पानी की कमी थी। लेकिन सरकार ने वाटरशेड मैनेजमेंट पर 
थोड़ा पैसा खर्च किया और चेक डैम बनाए गए। पेड़ लगाए गए और लगातार 
कोशिशों से भूजलस्तर ऊपर आ गया। इन कोशिशों से अच्छी खेती के लिए लोगों को 
पर्याप्त पानी मिलने लगा। लोगों को अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि जिस 
सरकार ने पहले पानी मुहैया कराने के लिए खासी रकम खर्च की, वही अब खनन 
परियोजना को हरी झंडी देने को क्‍यों तैयार बैठी है। यह परियोजना उन्हें बर्बाद कर 
देगी। मनमानी रोकने के लिए खदान बंद करने या दूसरे नियम बस दिखानेभर के लिए 
हैं। कंपनी पहले से ही एक छोटे से इलाके में खनन कर रही है। इसने हर नियम का 
उल्लंघन किया है और लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ कियां है। पहले ही 
खदान ने लोगों का जीवन नरक कर रखा है और अगर विस्तार हुआ तो स्थिति और 
खराब होगी। लोगों से उनकी और जमीनें छीनी जाएंगी, जल धाराएं नष्ट की जाएंगी 
और खदान से निकला कचरा बारिश के पानी में बहकर गाद बन जाएगा। 

मेरे सहयोगी चंद्रभूषण कहते हैं, मैं इस कहानी का अंत जानता हूं। 
जनसुनवाई में लोगों ने जो सवाल उठाए हैं वो पर्यावरण और बन मंत्रालय को भेजे 
जाएंगे। मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी विवादास्पद मानकर इस पर जवाब देने में देर 
लगाएगी और फिर कुछ दिनों तक फाइल दबाए रहेगी। फिर कुछ दिनों के बाद कंपनी 
के प्रतिनिधि को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि वो लोगों की आपत्तियों 
का क्‍या हल निकालेंगे। इसके बाद फिर कंपनी के लोग गांव वालों के बीच जाएंगे 
और एक और पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन देंगे। लेकिन इस बार कंसलटेंट दूसरा होगा। 
कुछ और तर्क-वितर्क होंगे। नई शर्तें रखी जाएंगी और इन शर्तों के साथ ही खनन 
विस्तार के प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल जाएगी। लोगों का विरोध धरा का धरा रह 
जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कहानी का अंत ऐसा न हो। 
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सिक्किम में पनबिजली की ग्यारह योजनाओं पर लोगों के विरोध के आगे झुकते हुए 
सरकार ने काम रोक दिया है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में भी बन रहे बांधों के 
खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं । पिछले दिनों उत्तराखंड में गंगा नदी पर बनाई जा रही 
दो जल विद्युत परियोजनाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में तो 
बांध इतने बदनाम हो चुके हैं कि वहां पिछले विधानसभा चुनाव में पहली बार 
प्रत्याशियों को ये वादे करने पड़े कि वे जीत गए तो इन बांधों को नहीं बनने देंगे। 
वहां सचमुच इन्हीं वादों के बल पर चुनाव जीता गया। 

देश के अन्यत्र कई भागों में कोयले से बनने वाली बिजली से लेकर कई 
तरह की खदानों से जुड़ी बहुत सारी अन्य परियोजनाओं के खिलाफ आंदोलन चल 
रहे हैं। दक्षिण कोरियाई कंपनी पास्को के लौह खदान व इस्पात संयंत्र 
आंदोलनकारियों के निशाने पर हैं। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरियाई 
प्रधानमंत्री से वादा किया है कि ये परियोजनाएं आने वाले महीनों में गति पकड़ लेंगी। 
लेकिन लोग हैं कि जिद पर अड़े हुए हैं। वे अपनी जमीन व अपने सहज जीवन को 
दांव पर नहीं लगाना चाहते। “मुआवजा ''” जैसे शब्दों से उनका भरोसा उठ चुका है। 
महाराष्ट्र के रत्नागिरि में प्रस्तावित ताप बिजली परियोजना के खिलाफ वहां के आम 
उत्पादक किसान उठ खड़े हुए हैं। 

देश में जहां भी कहीं उद्योग के लिए जमीन ली जा रही है या जल- 
संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, वहां के किसान, गांव वाले जान तक देने पर 
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उतारु हैं। स्थिति इस दिशा की ओर बढ़ चली है कि आज लाखों लोगों का राज्य 
शासन से और राजकर्ताओं से भरोसा उठ चला है। इसलिए हमें इस बात को समझ 
लेना चाहिए कि ये आंदोलन ऐसे नहीं हैं जिन्हें बाहरी ताकतों द्वारा, विकास व प्रगति 
के दुश्मनों द्वारा खाद- पानी दिया जा रहा हो। ये आंदोलन स्वस्फूर्त हैं। कलिंग नगर 
में टाट की एक परियोजना के खिलाफ आंदोलन में कई किसानों को जान से हाथ 
धोना पड़ा था। वह आंदोलन न तो नक्सलवादी था और न राष्ट्रविरोधी ही। वह तो 
गांव के सीधे सादे किसानों का आंदोलन था। उनके भीतर यह धारणा पक्की हो गई 
थी कि आधुनिक युग की इस व्यवस्था में जीने के लायक उनके पास क्षमता नहीं है। 
वे इससे पहले बनी योजनाओं और उनसे उजड़े अपने आस-पड़ोस के विस्थापितों को 
देख चुके हैं। मुआवजे के रूप में पैसे व नौकरियों के जो वादे किए गए थे वे कभी 
पूरे नहीं हो पाए थे। ये इस बात को भी अच्छी तरह समझते थे कि यह आधुनिक 
विकास उन्हें दीन-हीन बना देगा। 

गोवा की स्थिति भी ठीक ऐसी ही है। वहां गांव-गांव में लोग ताकतवर 
खदान लॉबी के साथ जूझ रहे हैं। खदानों के कचरे और मलबे से उनके खेतों का 
सत्यानाश हो गया है। उनके पानी के स्त्रोत सूख गए हैं। अब गोवा के ये लोग तो 
अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा पढ़े-लिखे व क्षमतावान भी हैं, सम्पन्न भी। फिर भी 
ये खान मालिकों के ट्रक वहां नहीं देखना चाहते। वे अपनी जमीन में खदान नहीं 
बल्कि लहलहाती फसलें देखना चाहते हैं । इस पूरी समस्या की जड़ यह है कि हम 
इस बात पर आसानी से विश्वास नहीं कर पाते कि नौकरियों का वादा करने के बाद 
भी किसान अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते। योजना बनाने वाली सरकारें सिर्फ 
उनकी गरीबी देखती हैं। लेकिन गरीबी के कारणों को कोई नहीं समझना चाहता। यह 
लेख उन लोगों के बारे में नहीं, हमारे बोरे में है। बांध, कारखाने, बिजली घर तो हमें 
चाहिए। हम इन सबको अपने विकास के लिए, देश के विकास के लिए ज़रूरी मानते 
हैं। इसलिए हम किसानों की बात को समझने की कोई कोशिश ही नहीं कर पाते। हम 
अपने तरीके से इस विचित्र विकास के रास्ते तेजी के साथ तय करते जा रहे हैं। हमारे 
इस सफर में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। 

कानूनी अड़चन आती हैं तो हम सब चाहते हैं कि उद्योगों को लगाने की 
अनुमति देने के लिए इधर उधर भटकने के बदले एकल खिड़की व्यवस्था लागू हो 
जाए। उद्योग लगाने वाले का सारा सरकारी काम एक ही जगह पूरा हो जाए। इसमें 
पर्यावरण के कानून भी अड़चन न डालें। इसलिए इन पेचों से परेशान हमारी सरकार ने 
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पिछले साल पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के आकलन से जुड़े अनेक कायदे कानून 
बदल डाले हैं। ये सारे कदम उद्योगों को स्वीकृत करने के रास्ते में लालफीताशाही की 
मुश्किलों को खत्म करने व कागजी काम को जल्द निपटाने के ख्याल से उठाए गए 
थे। लेकिन इससे नई मुसीबत पैदा हो गई। 

आज सभी खदान परियोजनाओं को बगैर किसी रुकावट के पास करने 
का दबाव पैदा हो गया है। देश के विकास के लिए बिजली चाहिए। इसलिए बिजली 
घरों को तो पर्यावरण नियमों से पूरी तरह मुक्त करने की आवाजें उठने लगी हैं। और 
तो और, जमीन-जायदाद का ताकतवर गुट भी अब मॉल, आवासीय कॉलोनियों व 
अन्य किस्म की शहरी परियोजनाओं को पर्यावरण विभाग से प्रमाणित करवाने जैसे 
बेमतलब के झंझटों से मुक्त करने की मांग करने लगा है। 

हम सब भी प्रमाण-पत्र देने वाली संस्थाओं को भ्रष्ट व अयोग्य बताकर 
एक तरह से इन मांगों को ठीक ही ठहराते हैं। हम यह कभी नहीं कहते कि किसी 
औद्योगिक इकाई पर पड़ने वाले प्रभाव का कागजी आकलन झूठा है या कि उस 
इकाई का सही आकलन करने के बदले, उसे सीधे स्वीकृत करने के लिए हमने 
आकलन करने वाले अधिकारी को रिश्वत दी है। हम ये मांग भी नहीं करते कि इस 
संस्था को अपना काम ठीक से पूरा करने के लिए ज़्यादा अच्छे लोग, ज़्यादा सुविधा 
और ज़्यादा आज़ादी दी जानी चाहिए। 

इन सब प्रसंगों में हम अपना धीरज और मानवता भी खो देते हैं। आज 
लोग एक गंदी लड़ाई में उलझे हुए हैं और हम सारे प्रयत्न कर लेने के बाद भी इस 
झगड़े को शांत नहीं कर पा रहे । इससे लड़ने का या सुलझाने का हमारा तरीका बिल्कुल 
घिसा-पिटा है। पहले हम नेताओं को साधते हैं। यदि हम उन्हें अपने पक्ष में नहीं कर 
पाते तो फिर उन्हें धमकाते हैं। यदि यह तरकीब विफल होती है तो हम राज्य की नजरों 
से बचते हुए आंदोलन शुरू कर देते हें। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि हमारे 
ये तरीके कारगर नहीं साबित हो रहे हैं। हाँ, कभी-कभी हमें कुछ मामलों में सफलता 
ज़रूर मिल जाती है। लेकिन हम अपने खुद के आंगन में ईर्ष्या, क्रोध व नफरत को जन्म 
देते हैं। हमें इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए कि ये कोई समय काटने वाले चालू 
प्रश्न नहीं हैं। ये तो जीवन मरण से जुड़े हुए प्रश्न हैं। हमारे देश की एक बहुत बड़ी 
आबादी का जीवन जल, जंगल और जमीन पर टिका हुआ है। समाज का यह बड़ा भाग 
इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि एक बार ये संसाधन गए नहीं कि उसके पास 
(65 का दूसरा रास्ता नहीं रह जाएगा। 
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इसलिए बांध, कारखानों आदि के विरुद्ध उठने वाले ऐसे आंदोलनों में 
किसी कपटपूर्ण समाधान के लिए कोई जगह नहीं है। इन मूल समस्याओं को बाद के 
लिए टाल देने से काम नहीं चलेगा। हमारी सरकारें उनके साथ व उनके पर्यावरण के 
साथ जिस तरीके से पेश आ रही हैं, उसे बदलना ही होगा। इसके लिए हमें अपनी 
ज़रूरतों को सीमित करना पड़ेगा। हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक-एक इंच 
जमीन, एक-एक बूंद पानी और खोदे जाने वाले एक-एक मुट्ठी खनिज, कोयले आदि 
का हमें हिसाब रखना होगा। 

इन पर टिके समाज को इस लाभ में सम्मान के साथ हिस्सेदारी बनानी 
होगी। हमें इस लाभ के बंटवारे की नई व्यवस्था विकसित करनी होगी। पर्यावरण का 
यह पाठ सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह बता सकता है कि इस धरती 
पर धमाचौकड़ी करने के बदले सहज तरीके से कैसे चला जाए। क्‍या हम अपनी चाल 
बदलने को तैयार हैं ? 


७७; नाना; असल अल कब )ररयांवरण की रा् "नीति 


मंदी के गुनहगार और खेवनहार 
हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली, दिसम्बर 76, 2008 


इस साल की शुरूआत में मैंने केंद्र सरकार के बजट को दूरदृष्टिहीन कहा था। मैं यह 
बात अब फिर दोहराना चाहती हूँ। क्‍यों ? इसलिए कि केंद्रीय बजट इस बात को 
नजरअंदाज कर गया कि दुनिया के सामने कौन सी नई चुनौतियां आने वाली हैं। इनमें 
से ज़्यादातर चुनौतियां एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इतनी भयानक हैं कि तबाही ला 
सकें। इनमें से एक है खाद्य पदार्थों की लागत का बढ़ना। याद कीजिए खाद्य पदार्थों 
की कीमतें जब बढ़ीं तो दुनिया के कई हिस्सों में इसे लेकर दंगे तक हो गए। दूसरा 
संकट था पेट्रोलियम की कीमतों का बुलंदी पर पहुंच जाना। इसकी कीमत जब 40 
डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई तो पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा हो गया था। कौमत अब 
नीचे आई है लेकिन बाजारों में अस्थिरता है। तीसरा है पर्यावरण में बदलाव का 
प्रभाव । बारिश के अनियमित हो जाने और पानी की कमी के कारण यह असर सबसे 
ज़्यादा फसलों पर दिखाई दिया है। और फिर प्राकृतिक आपदा की घटनाएं भी बढ़ 
रही हैं। और चौथा है अमेरिका की अगुवाई में दुनिया भर में आई मंदी। 

यही मंदी अब हमारे सर चढ़कर बोल रही है। कंपनियां और बैंक डूब 
रहे हैं और उन्हें राहत देने के लिए सरकारें करोड़ों डॉलर की रकम पानी की तरह 
बहा रही हैं। दूरदृष्टि की कमी ने सारी दुनिया के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। चिंता 
में डालने वाली चीज यह संकट नहीं है, उसका बड़ा आकार नहीं है, उससे होने 
._ वाली तबाही भी नहीं है। चिंता में डालने वाली बात हमारे वित्तीय और राजनैतिक 
मैनेजरों की प्रतिक्रिया है। इन सबने एक ही जैसी पढ़ाई कर रखी है, वे एक ही भाषा 
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बोल रहे हैं, और एक ही जैसा काम कर रहे हैं। वे सब मानते हैं कि वे इस दुनिया 
को समझते हैं और उनके पास हर सवाल का जवाब है। जब पूरी दुनिया सदमें में थी 
वे इसे नज़रअंदाज कर रहे थे। पहले उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए यह संकट 
हमें छू भी नहीं पाएगा। अब वे कह रहे हैं कि जल्द ही यह समय भी गुज़्र जाएगा। 

सच यह है कि जो हो रहा है उसकी उनमें कोई समझ नहीं है। वे इसे भी 
स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि यह संकट विकास के उस रास्ते से जुड़ा हुआ है 
जिसे अभी तक हमने अपनाया है। हम यह मानते हैं कि उपभोग करके ही हम विकास 
करेंगे और उपभोग करके ही हम इस संकट के भी पार निकल जाएंगे। “चिंता नहीं 
उपभोग कीजिए '- यही इस दौर का मंत्र है। और अगर आपकी हैसियत नहीं है, तो भी 
चिंता मत कीजिए, वित्त व्यवस्था आपके लिए कर्ज का इंतजाम कर देगी। घर, कार, 
वाशिंग मशीन जो भी आप चाहें उसके लिए सस्ता कर्ज हाज़िर है। आखिर आप 
उपभोग करेंगे तभी तो विकास के आंकड़ें ऊपर उठेंगे और दुनिया खुश होगी। 

इस मॉडल की दिक्कत यह है कि इसमें हम चीजों की लागत को इतना 
नीचे लाने के लिए कुछ नहीं करते कि वह हमारी हैसियत में आ जाए दूसरे शब्दों में 
हम चीजों को यह सोच कर न तो डिजाइन करते हैं और न ही उत्पादन करते हैं कि 
वह लोगों की क्रय क्षमता के भीतर आ जाएं। हमें ऐसी तकनीक नहीं चाहिए जो 
सस्ती चीजें बनाए। हम सब विकास में, संपत्ति में इस तरह साझेदार भी नहीं कि घर 
या कार हमारी क्रय क्षमता के भीतर आ जाए। हमें इसके लिए कर्ज चाहिए जिससे 
बैंकों में तेजी आती है और फिर यह बुलबुला फूट जाता है। अमेरिका में जो सब- 
प्राइम संकट आया था उसका कारण यही था कि लोगों को सस्ते कर्ज दिए गए ताकि 
वे घर खरीद सकें। इससे घर लगातार महंगे होते गए और क्रय शक्ति के ज़्यादा बाहर 
चले गए। 

दूसरा तरीका यह है कि हम चीजों पर सबसिडी दें ताकि चीजों का 
उपभोग हो सके। नैनो का उदाहरण लीजिए। भारत में हर कार उत्पादक सस्ती 
जमीन, ब्याज मुक्त कर्ज, लगभग मुफ्त जल और विद्युत आपूर्ति हासिल कर रहा है। 
यह सब इसलिए कि वह कार की लागत कम कर सके। उस कार की जो हमारी 
पहुंच में होगी ही नहीं। अर्थव्यवस्थाएं एक स्तर पर उपभोग को सबसीडाइज़ करने 
को कोशिश करती हैं। यह कहानी अमीर देशों की कृषि की है। वहां किसानों को 
डॉलर में सबसिडी मिलती है ताकि बे खाद्यान्न की खेती करें। ताकि लोग सस्ता 
उपभोग और अति उपभोग कर सकें। नतीजा यह है कि मोटापा वहां रोग की तरह 
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फैल रहा है। यह भी एक सच है कि उपभोग की इस अर्थव्यवस्था ने ही दुनिया को 
._ पर्यावरण विनाश कौ कगार पर पहुंचा दिया है। लेकिन क्‍या हम इन संबंधों को 
. पहचानने लगे हैं ? 
! अभी तो मौजूदा संकट से निकलने का एक ही रास्ता सुझाया जा रहा है 
कि अभी तक हम जो करते रहे हैं उसे और करें। जार्ज बुश ने 700 अरब डॉलर का 
4 जो राहत पैकेज जारी किया है उसके लिए यही कहा गया है कि वह गरीब मजदूर 


_ को मदद के लिए है। 'बैंक को कर्ज देने के लिए धन की ज़रूरत है, अन्यथा आम 
._ अमेरिकी के पास कार खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा। जिसका अर्थ होगा कि 
. डेट्रॉयट की नौकरी चली जाएगी।' साधारण सा तर्क है - खरीदते रहो ताकि 
अर्थव्यवस्था चलती रहे। 
इस तरह से तो यह दुष्चक्र चलता ही रहेगा। भले ही इसकी कीमत हमारे 
बैंकों को या इस धरती को चुकानी पड़े। हम इस पर बात नहीं करेंगे। बात करने का 
अर्थ होगा उस तरीके को बदलना जिस पर विकास की हमारी समझ आधारित है। इस 
समझ को बदलना कि खुशियां कैसे आती हैं और सबको रोजगार कैसे मिल सकता 
है। इसका अर्थ होगा उस पैमाने को बदलना जिससे हम अर्थव्यवस्था के विकास को 
मापते हैं। अभी तो हम नहीं बदलेंगे। दुनिया अभी भी उन लोगों के ही हाथ में है 
जिन्होंने हमें इस संकट में पहुंचाया है। उनकी सीमित कल्पनाशक्ति और सोच के 
चलते ही आज हम यहां हैं। यह उनकी कल्पनाशक्ति ही थी जिसने एयरलाइंस को 
पहले यह समझाया कि वे उतनी सस्ती सेवा दे सकती हैं जितना कि रेलवे। फिर 
सार्वजनिक धन से उन्हें उस सेवा के लिए राहत दी जो आम आदमी की हैसियत में 
है ही नहीं। इसलिए किसी बदलाव की उम्मीद मत कीजिए। हो सकता है कि यह 
वित्तीय संकट अभी चला जाए। लेकिन असली आंधी का आना अभी बाकी है। 
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अमीर धरती के गरीब लोगों का गुस्सा 
हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली, दिसम्बर 29, 2009 


भारत का नक्शा उठाइए और उन पर निशान लगाइए जहाँ वन सम्पदा उपलब्ध है और 
जहाँ पेड़ों का भरापूण और सघन आवरण मौजूद है। उसके बाद उस पर उन नदियों 
और धाराओं को चिहिनत कीजिए जिससे हमें और हमारी जल-सम्पदा को जीवन 
मिलता है। फिर उन पर खनिज भंडारों की खोज कीजिए । इन भंडारों में लौह अयस्क, 
कोयला, बाक्साइट और वे सभी खनिज शामिल हैं जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था समृद्ध 
होती है। पर यहीं मत रुकिए। इस सम्पदा के ऊपर एक और सूचकांक को चिहिनत 
कीजिए। वहां उन जिलों की निशानदेही कीजिए जहां हमारे देश के सबसे गरीब लोग 
रहते हैं। वे सब हमारे आदिवासी जिले हैं। यहां आपको एक सम्पूर्ण तालमेल मिलेगा। 
धरती के सबसे समृद्ध इलाके में सबसे गरीब लोग रहते हैं। अब आप देश को इस 
श्रेणी वाले हिस्से को लाल रंग से घेर दीजिए। यही वे जिले हैं जहां नक्सलवाद का 
प्रभाव है। इन्हीं जिलों के बारे में सरकार मानती है कि वहां उन्हें अपने ही लोगों से 
युद्ध लड़ना पड़ रहा है। क्योंकि वे आतंक फैलाने और मारने के लिए बंदूक उठा चुके 
हैं। खराब विकास के इस सबक को हमें ध्यान से समझना चाहिए। 

आइए इस मानचित्र में पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं को पिरोएं। मधु 
कोडा झारखंड राज्य के करीब एक साल तक मुख्यमंत्री थे। वह राज्य खनिज और वन 
सम्पदा से समृद्ध है पर वहां के लोग गरीब हैं। आज जांच एजेंसियों को पता चला है 
कि वहाँ सारे घोटालों का बाप मौजूद है। उन्होंने वहां मधु कोडा और उनके 
सहयोगियों के पास से चार हजार करोड़ का घोटाला पकड़ा है। उन्होंने राज्य को लूट 
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कर अपनी अकृूत संपत्ति बनाई थी। इतनी बड़ी राशि का घोटाला राज्य के सलाना 
बजट का पांचवां हिस्सा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि यह घोटाला उन खनिजों 
के माध्यम से किया गया है जिन्होंने अपनी जनता को कभी समृद्ध नहीं बनाया। 

यह मामला यहीं खत्म नहीं होता। इसका सिलसिला देश की दूसरी 
घटनाओं से भी जुड़ता है। पिछले हफ्ते जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के 
असंतुष्ट विधायकों ने मुख्यमंत्री को हटाने के लिए सरकार को घुटनों के बल ला दिया 
था तब हम इस घटना को भारत के सूचना मानचित्र यानी कार्टोग्राफी से नहीं जोड़ 
पाए थे। यह खेल रेड्डी बंधुओं का था। इनमें से एक गाली जनार्दन रेड्डी बीएस 
येदीयुरप्पा सरकार में पर्यटन मंत्री और दूसरे गाली करुणाकर रेड्डी राजस्व मंत्री हैं। 
वे दोनों खनन क्षेत्र के दिग्गज हैं। उनकी सम्पदा और सत्ता कर्नाटक और आंध्र प्रदेश 
के अमीर-गरीब जिलों में विनाशकारी खनन से पैदा होती है। 

इन रेड्डी बंधुओं की रियासत बेल्लारी जिले में है जहां से देश के लौह 
अयस्क का 20 फीसदी हिस्सा पैदा होता है। यहां होने वाले अयस्क की खुदाई में 
पर्यावरण सुरक्षा का बहुत कम या बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। खदान से होने वाले 
उत्सर्जन के कारण इस इलाके का पानी लाल हो गया है। यहां की जमीन खोखली हो 
गई है, जंगल गायब हो गए हैं और लोगों की आजीविका तबाह हो गई है। दूसरी 
तरफ बेल्लारी में सबसे ज्यादा निजी विमान पंजीकृत हैं । इसके विपरीत यह मानव 
विकास सूचकांक के लिहाज से कर्नाटक में नीचे से तीसरे नम्बर पर आता है। वही 
इलाका इसकी साक्षरता दर सिर्फ पचास प्रतिशत है जो कि अपने को प्रगतिशील राज्य 
बताने वाले कर्नाटक के लिए शर्मनाक है। रेड्डी बंधुओं की अमीरी का राज उस 
इलाके की असाधारण सम्पदा है जिसे हम अभी भी गरीब कहते हैं। ऐसे में हमें उस 
समय क्‍यों आश्चर्य होता है जब अपनी जमीन की लूट के साक्षी लोगों की नाराजगी 
का फायदा नक्सलवादी उठाते हैं ? 

दिक्कत यह है कि जिनकी जमीन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमने 
उन लोगों के साथ सम्पदा बांटने के विचार को कभी गम्भीरता से नहीं लिया। 
जंगलों का ही मामला लीजिए। देश के सघन और जैव विविधता से भरे जंगलों का 
60 फीसदी हिस्सा उन्हीं आदिवासी जिलों में ही पाया जाता है। यहीं शानदार बाघ 
भी पाए जाते हैं । वही सवाल फिर उठता है कि अगर वहां असाधारण सम्पदा है तो 
वहां रहने वाले लोग गरीब क्‍यों हैं ? सच्चाई यह है कि हमने प्राकृतिक संसाधनों 
पर आधारित मॉडल कभी बनाया ही नहीं। ऐसा मॉडल जो कि टिकाऊ हो और 
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स्थानीय अर्थव्यवस्था और लोगों के लिए फायदेमंद हो । विकास का पहला चरण 
यह था जब सरकार जंगलों से लाभ लेती थी और उनका दोहन करती थी। बड़े 
इलाके को कागज़ और लुगदी उद्योग को सौंप दिया गया। वह स्थिति वैसी ही थी 
जैसी आज खनिजों के साथ हो रही है। घने जंगलों के इलाके के इलाके काटे जा 
रहे हैं और आर्थिक सम्पदा तैयार करने के नाम पर धरती का चीरहरण किया जा 
रहा है। लेकिन इसमें स्थानीय लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। इन्हीं जंगलों के 
आधार पर सरकारें और निजी कंपनियां अपनी सम्पदा का निर्माण कर रही हैं। 
लेकिन इससे स्थानीय लोगों का कोई विकास नहीं किया जा रहा है। 

उसके बाद संरक्षण का दौर शुरू हुआ। राष्ट्र ने वनों के संरक्षण का 
फैसला किया। कहा गया था कि बाघ और अन्य वन्य जीवों की हिफाजत की जानी 
है। लेकिन इस बार भी ऐसा आर्थिक मॉडल नहीं बनाया गया जिसमें संरक्षण का लाभ 
लोगों को दिया जाता। सरकार ने जनता को फिर हाशिए पर डाल दिया। मान्यता थी 
कि जंगलों की रक्षा स्थानीय लोगों की मदद से की जाएगी। आज इन इलाकों में लोगों 
की तरफ से हिंसा का सहारा लेने के पीछे एक मात्र कारण है 980 के वन 
अधिनियम को ठीक से लागू न किया जाना। यह कानून वन भूमि को गैर वनीय 
उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने की इजाजत नहीं देता जो कि कई मामलों में 
सही भी है। इसी नाते लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। 

आज एक तरफ खदानों, विद्युत या औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 
जंगल साफ किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को स्कूल, पानी की टंकी 
या सम्पर्क मार्ग के लिए थोड़ी सी जमीन भी नहीं दी जा रही है। उससे भी बुरी बात 
यह है कि जंगलों की सम्पदा को उनकी अर्थव्यवस्था के लिए कभी इस्तेमाल नहीं 
किया जाता। उन्हीं की पीठ पर और उन्हीं की जमीन पर बाघों का संरक्षण होता है पर 
उन्हें कोई फायदा नहीं होता। क्या उनके गुस्से पर अभी भी हैरानी होनी चाहिए ? यह 
स्थिति बदलनी चाहिए और उसकी गुंजाइश भी है। 
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भारत में संरक्षण एक गहन संकट है। एक तरफ हमारी संरक्षण पद्धति, 
पश्चिमी संरक्षण नमूनों की वर्ज पर, नियन्त्रण व प्रभुता पर आधारिव 
है। वो दूसरी ओर जनवा व समुदायों को इस संरक्षण योजना से 
उपेक्षित रखा गया है। परन्तु यह बदलना होगा। हमें चाहिए एक ऐसी 
व्यवस्था जिसमें संरक्षण संयुक्त हो और जो इतनी उदार हो कि वन्य 
जीव व मनुष्य के सह-अस्तित्व को स्वीकार करे। 


..._ > जानना आल अर मार जज किशन कक किक पर्यावरण की २ जजनीति 


_ बन व वन्य प्राणियों के संरक्षण की विडंबना 
दैनिक भास्कर, नई दिल्‍ली. फरवरी 5, 2007 


पिछले दिनों राजस्थान हाईकोर्ट ने रणथंभौर के बाघ अभयारण्य में बाघों की कम 
होती संख्या के मद्देनज़्र यह निर्देश दिया था कि सभी तरह के वाहनों के अभयारण्य 
में प्रवेश पर पाबंदी होनी चाहिए। इस पर तत्काल और बेहद उन्मादी प्रतिक्रिया हुई। 
संरक्षणवादी, बाघों को पसंद करने वाले और टूरिस्ट संस्थाएं चलाने वाले एक साथ 
आ गए और यह तर्क प्रस्तुत किया कि पाबंदी लगाने से होटल उद्योग पूरी तरह से 
बरबाद हो जाएगा और टूरिस्ट ऑपरेटरों के सामने जीविका संकट आ जाएगा। यहां 
तक तर्क दिए गए कि पर्यटकों को पार्क में जाने दिया जाएगा तो इससे शिकारी नहीं 
आएंगे (यह तर्क देने वालों का अंदाजा शायद यह है कि शिकारी दिन-दहाड़े बाघों 
का शिकार करते हैं या जितने पर्यटक पार्क में जाते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से बाघ 
दिख ही जाते हैं)। इन सब का साझा दबाव काम आया और दिसंबर के अंत तक 
अदालत ने पाबंदी वापस ले ली। 

अब एक दूसरी जगह की दूसरी घटना की ओर चलते हैं। वहां भी 
शुरूआत ऐसी हुई, लेकिन अंत अलग हुआ। पश्चिम बंगाल डेल्टा में जंबूद्वीप एक 
छोटी सी जगह है, जहां स्थानीय मछुआरे हर सीजन में, जो करीब चार महीने का 
होता है, वहां मछली पकड़ने जाते हैं | कुछ संरक्षणवादियों ने इन मछुआरों द्वारा इस 
आंशिक रूप से वनाच्छादित द्वीप के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम 
कोर्ट में याचिका दी, जिस पर सुनवाई करने के बाद अदालत ने यहां मछली मारने 
पर पाबंदी लगा दी। मछआरों ने तर्क दिया कि इससे उनकी जीविका का साधन 
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खत्म हो जाएगा। उन्होंने बताया कि कैसे वह मछली मारने की आदर्श जगह है। 
उन्होंने एक ब्लूप्रिंट देते हुए कहा कि उन्हें मछली मारने की इजाजत दी जाए। इसमें 
उन्होंने कहा कि हर साल वन विभाग उन्हें वहां जाकर मछली मारने का सीजनल 
पास देगा, वे वहां अस्थायी झोपड़ियां बनाएंगे और मछली पकड़ेंगे। उन्होंने यह भी 
बताया कि कैसे उनके काम से जंगल या द्वीप को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन 
विडंबना देखिए कि वे तमाम संरक्षणवादी जो बाघ अभयारण्य वाहनों के लिए खोल 
देने का तर्क देते रहे वे मछुआरों पर पाबंदी लगाने के लिए अड़े रहे और पाबंदी 
जारी रही। 

ये दानों घटनाएं यह कहने का पर्याप्त कारण उपलब्ध कराती हैं कि भारत 
में धनी और गरीब के लिए दोहरे मानदंड अपनाए जाते हैं। लेकिन ये दोनों घटनाएं 
यह भी बताती हैं कि संरक्षण का काम हमलोग किस तरीके से करते हैं। हमें या तो 
इससे सबक लेना होगा या फिर संरक्षण का काम भारत में सफल नहीं होगा। 

पहले यह समझने की कोशिश करें कि क्यों संरक्षणवादी यह तर्क देते हैं 
कि पर्यटन अच्छा है और आजीविका के लिए मछली मारना बुरा। आखिर क्‍यों वे यह 
मानेंगे कि टूरिस्ट ऑपरेटरों की आजीविका महत्वपूर्ण है और मछुआरों की नहीं ? 
इसकी एक प्रतिक्रियावादी जवाब तो यह हो सकता है कि इन संरक्षणवादियों का 
पर्यटन उद्योग के साथ हित जुड़ा होगा। 

लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा भी कुछ कारण हैं। यह बहुत 
मजबूत धारणा है कि पर्यटन से अभयारण्य को फायदा होगा। इससे बाघों और दूसरे 
जंगली जानवरों की ओर लोगों का ध्यान जाएगा, उनकी सुरक्षा के लिए एक विचार 
विकसित होगा, इससे जागरुकता बढ़ेगी, लोगों को प्रकृति के साथ आनंद मनाने का 
मौफा मिलेगा और इससे जंगल व बाघों के संरक्षण के लिए धन भी आएगा। इसके 
उलट जो लोग जंबूद्वीप या दूसरे जंगली इलाकों का इस्तेमाल करते हैं उससे उस 
इलाके का पर्यवास (हैबिटाट) नष्ट हो जाएगा। हकीकत यह है कि दोनों जवाब 
सही भी हैं और गलत भी। पर्यटन अभयारण्य के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन 
यह बरबादी का कारण भी हो सकता है। मानवीय गतिविधियां टिकाऊ भी हो सकती 
हैं और विध्वंसकारी भी। सवाल है कि इसका प्रबंधन कैसे होगा ? इसके लिए दो 
उदाहरण देखने की ज़रूरत है। रणथंभौर में पर्यटन प्रबंधन एक दुःस्वप्न की तरह है। 
यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे वन विभाग के हाथ से लेकर पर्यटन विभाग को 
सौंपा गया। इसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। बन विभाग के हाथ में उद्यान में जाने के 
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ः लिए जारी होने वाले पासों की संख्या नियंत्रित करने का अधिकार है, लेकिन वाहनों 
के आने-जाने बाले रास्तों पर पर्यटन विभाग का नियंत्रण है। इसके बाद यहां का 
सारा कारोबार भाई-भतीजावाद व भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। जिन रास्तों पर सबसे 
ज़्यादा बाघ दिखते हैं उनसे होकर जाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पास हासिल करने 
के लिए और अपने धनी ग्राहकों को हर हाल में बाघ दिखाने के लिए ऑपरेटर हर 
संभव जुगत लगाने लगे। वन विभाग का मानना है कि उद्यान के कोर इलाके में 
इतनी मानवीय गतिविधियों के कारण हो सकता है कि बाघ उद्यान से दूर हो गए हैं। 
" उद्यान के आसपास जो होटल बने हैं उनमें से ज़्यादातर विवादित जमीनों 
पर बने हैं और पर्यावरण लिहाज से संवेदनशील इलाकों के लिए बनाए गए क्षेत्रों का 
. उल्लंघन करते हैं। उद्यान के आसपास किसी तरह निर्माण को रोकने की तमाम 
._ कोशिशें सफलतापूर्वक विफल कर दी गईं हैं। विडंबना यह है कि मछुआरों को 
._ आंशिक रूप से वनाच्छादित द्वीप पर अस्थायी आवास बनाने की इजाजत नहीं दी गई, 
._ लेकिन रणथंभौर में उद्यान के बिल्कुल पास होटल बनाने की इजाजत मिल गई। 
है पर्यटन को प्रोत्साहित करने का जो रणंथभौर का मॉडल है, वहां भी 
._ संरक्षण के लिए जरूरी वित्तीय लागत की दृष्टि से सफल नहीं है। अनुमान है कि यहां 
के बड़े होटलों का सालाना कारोबार 22 करोड़ रुपये का है। इसकी तुलना पिछले 30 
._ साल में इस उद्यान पर सरकार द्वारा किए गए 30 करोड़ रुपये खर्च के साथ की जा 
._ सकती है। गेट पास के रूप में भी पार्क को बहुत मामूली आमदनी होती है। स्थानीय 
लोगों, जिन्हें बाघों के संरक्षण के नाम पर वनों से आजीविका के साधन जुटाने से मना 
कर दिया गया है, उनको इससे कुछ हासिल नहीं होता। उनका गुस्सा बढ़ रहा है और 
बाघ ज़्यादा असुरक्षित होते जा रहे हैं। पर्यटन संरक्षण के काम आ सकता है, लेकिन 
._ इसे बहुत सतर्कता के साथ प्रबंधित करना होगा और इसके लाभ स्थानीय समुदायों के 
साथ बांटने होंगे। रणथंभौर मॉडल से काम नहीं चलेगा। जबूंद्वीप में मछुआरों का 
. मॉडल भी काम कर सकता है। वन विभाग द्वारा जारी पासों के जरिए इस इलाके में 
प्रवेश को नियंत्रित किया जा सकता है। धनी होटल वालों के मुकाबले मछुआरों से 
. फीस वसूली जा सकती है और उसका इस्तेमाल इलाके के विकास के लिए किया जा 
सकता है। इस्तेमाल के लिए इलाका तय किया जा सकता है और इस्तेमाल का तरीका 
. भी निर्धारित किया जा सकता है। सेटेलाइट इमेजरी के जरिए निगरानी हो सकती है। 
पु यह पर्यावरण और स्थानीय लोगों की आजीविका दोनों ही लिहाज से जीतने की 
स्थिति होगी। 
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हकीकत यह भी है कि इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि 
लंबे समय से जंबूद्वीप के इलाके में मानवीय गतिविधियों से वन या द्वीप को कोई 
नुकसान हुआ है। लेकिन यह बात के पक्के सबूत हैं कि पर्यटन ने रणथंभौर के 
स्थायित्व को नुकसान पहुंचाया है। 

शिकारियों की बंदूकें और लकड़ी के तस्करों की लकड़ी चीरने वाली 
मशीन, दोनों नफरत करने की चीज हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हम आधे-अधूरे 
विज्ञान और खराब राजनीति का सहारा ले रहे हैं, यह तय करने के लिए किस चीज 
की इजाजत होनी चाहिए और किसकी नहीं। यह संरक्षण हमारी त्रासदी है। 


 ----ीी,.00........... 
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विदेशी है संरक्षण का तरीका 
दैनिक भास्कर, नई दिल्‍ली. अक्टूबर 2, 2007 


हमारे देश में वन्यप्राणियों को लेकर बहुत दर्द, सरोकार है, लेकिन उन्हें बचाने के 
लगभग सभी तरीके विदेशी हैं | विकसित देशों में विस्तार से जमीन उपलब्ध है जहां 
रहवासियों का पुनर्वास करके वन्यप्राणियों को सुरक्षित किया जा सकता है, लेकिन 
हम यह नहीं कर सकते। हमारे यहां जिस जंगल में जानवर बसता है, उसी में 
इंसान। पश्चिमी देशों में जंगल के लिए एक प्रचलित शब्द है विल्डरनेस यानी मानव 
रहित सूनापन, लेकिन हमारे यहां ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं है। यहां वन सूनेपन 
की बजाए एक बसाहट की तरह जाने जाते हैं। शायद इसीलिए हम विल्डरनेस की 
जगह हैबीटॉट का उपयोग करते हैं। 

आज की परिस्थिति में वन या वन्यप्राणी संरक्षण को लेकर दो स्पष्ट 
धाराएं सक्रिय हैं। कुछ लोगों के मुताबिक वन में केवल वन्यप्राणी रहने चाहिए और 
“गन व गार्ड” लगाकर उनके रहवास को सुरक्षित किया जाना चाहिए। दरअसल देश 
का वन विभाग करीब डेढ़ सौ साल के अपने इतिहास में इसी तरीके से वन्यप्राणी 
संरक्षण करता रहा है। अलबत्ता इस पद्धति से वन्यप्राणी संरक्षण नहीं हो सका और 
आज इसी के चलते स्थानीय समाज और वन के बीच में भारी तनाव बना हुआ है। 
दूसरी तरफ अनेक लोग मानते हैं कि जंगल आदिवासियों, वनवासियों का है और 
जाहिर है, इसकी प्राथमिक मिल्कियत भी उन्हीं की होनी चाहिए। इन दो विचारों ने 


. समुदायों को भी बांट दिया है। भारत जैसे देश में संरक्षण के लिए वन्यप्राणी और 


इंसानों को साथ-साथ रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वन्यप्राणी संरक्षण 
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स्थानीय समाज की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। केरल के पेरियार राष्ट्रीय उद्यान 
में इस सहजीवन के प्रयोग हुए हैं और उनके सकारात्मक नतीजे भी आए हैं। इंसान 
और वन्यप्राणियों के सहजीवन को देखते हुए भारत में वन्यप्राणी संरक्षण के भी नए 
तरीके खोजने होंगे। ये तरीके क्या, कैसे होंगे यह एक पेचीदा सवाल है। 

दो साल पहले प्रधानमंत्री की पहल पर बनी टाइगर टॉस्क फोर्स की 
रिपोर्ट आने के बाद इस सहजीवन पर गंभीरता से बातचीत शुरू हुई है। पहले 
वन्यप्राणी संरक्षण के तौर-तरीकों में स्थानीय आबादी की कोई भूमिका नहीं होती थी, 
लेकिन आज यह एक केंद्रीय मुद्दा बना गया है। टॉस्क फोर्स रिपॉर्ट में ज़रूरी होने पर 
वन्यप्राणियों के लिए सुरक्षित आवास का सुझाव दिया गया था, लेकिन साथ ही वहां 
से हटाए जाने वाले परिवारों के बेहतर पुनर्वास की शर्त भी रखी गई थी। 

जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों को ही संरक्षण के काम में लगाने 
का सुझाव भी टॉस्क फोर्स ने दिया था। केंन्द्र सरकार ने टास्क फोर्स को रिपोर्ट की 
सिफारिश पर पिछले सप्ताह हरेक गांव के विस्थापन पर खर्च होने वाले एक लाख 
रुपयों को बढ़ाकर दस लाख रुपए कर दिया है। वन्यप्राणी रहवासी के लिहाज से ऐसे 
संवेदनशील गांवों की सूची बन रही है जिन्हें हटाना ज़रूरी होगा। वन्यप्राणी अपराध 
ब्यूरो का गठन हो रहा है। बाघ की गणना का काम भी इस वर्ष के अंत तक समाप्त हो 
जाएगा। अलबत्ता टाइगर टॉस्क फोर्स की रिपोर्ट का महत्व इस बात में है कि उसने 
गंभीरता से पहली बार वन्यप्राणी संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को 
रेखांकित किया। इसे कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, यह सरकारों, नागरिकों एवं 
विभिन्‍न एजेंसियों पर निर्भर करेगा। 
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एक समाज अपने पानी का रखरखाव कैसे करता है उसी से उसकी 
पहचान होती है। भारत में पानी धीरे-धीरे अपने अन्त की ओर जा 
रहा है, एक रुग्ण व मरणासन्न सभ्यता की तरह। इस समस्या का 
एक मात्र हल है पारम्परागत तरीके से जल संचयन और संवर्धन 
प्रणाली का पुन: प्रचलन करना। इसी से आने वाली पीढ़ी का भविष्य 
सहेजा जायेगा जो अगली सहस्त्राब्दी की गुत्यियों की चाबी है। 


द 


न जीीी:ड:पड सु सकल डइजडडकनककक.कई पर्यावरण को राजनीति 


एक नदी मैली सी * 
दैनिक देशबन्थु, रायपुर, जून 26, 2005 


यमुना के तट पर बसे दिल्‍ली शहर ने यमुना को अपने व्यर्थ से एक काले गंदे नाले में 
बदल दिया है। यमुना कौ वर्तमान सफाई-रणनीति तो धराशायी हो चुकी है; आज इस 
नदी में पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा गंदगी है। समय आ गया है कि इसकी अंतहीन 
दुर्दशा की रोना रोने के बजाय हम एक ऐसी कार्यनीति की रचना करें जो यमुना को 
साफ करवाने में कारगर सिद्ध हो। 

यमुना एक्शन प्लान (वायएपी) अप्रैल 993 में यमुना नदी को प्रदूषण- 
मुक्त कराने हेतु आरंभ की गई थी। इस योजना को उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली 
- तीनों राज्यों में यमुना किनारे बसे 2 शहरों में लागू किया गया है। इस योजना के 
आरंभ से अब तक करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा दिए गये हैं। इन तीनों राज्यों में 
इस योजना के पहले चरण में तथा उसके विस्तृत चरण - यानी कि मई 200। से 
फरवरी 2003 तक - 732 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए थे। इसके दूसरे चरण 
(वायएपी-2) में और 573 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए। मार्च 2004 तक, इस 
योजना पर कुल 674 करोड़ रुपये बहाए जा चुके हैं। 

वायएपी के मुख्य लक्ष्य हैं: 

4. घरेलू व्यर्थ के उपचार हेतु व्यर्थ उपचार संयंत्र का निर्माण 

2. ओऔच्योगिक व्यर्थ के उपचार हेतु सामूहिक व्यर्थ उपचार संयंत्र का 

निर्माण 
3. शहर की नालियों के जाल में सुधार कार्य तथा गरीबों व झोपड़पट्टी 
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में रहने वाले लोगों के व्यर्थ को उपचार संयंत्र तक पहुंचाने के लिए 
कम लागत वाले प्रसाधन केन्द्र । 

यही नहीं दिल्‍ली सरकार ने 900 करोड़ से लेकर ,200 करोड़ रुपये मैले 
जल को साफ करने वाले संयंत्रों पर व्यय किए हैं। कुल मिलाकर आज तक यमुना पर 
4,00 करोड़ से ,450 करोड़ रुपये लगाए जा चुके हैं। वायएपी के दूसरे चरण के 
समाप्त होने तक सरकार इस 22 किलोमीटर के छोटे से पानी के टुकड़े को साफ करने 
के लिए ,400 करोड़ से ,900 करोड़ रुपये पानी में डूबो चुकी है। 

कागज़ पर तो यह योजना बखूबी काम करती है। लेकिन, यह केवल 
कागज़ पर ही काम करती है। सरकार की मनपसंद कार्यनीति है व्यर्थ उपचार संयंत्र 
यानी एसटीपी का निर्माण। इन संयंत्रों को बनाने की मारा-मारी सन्‌ 995 से शुरू हो 
गई थी। मूल योजना के अनुसार 997 तक 24 एसटीपी को कार्यरत बनाना था। सन्‌ 
2000 के अक्टूबर मास तक, दिल्ली के प्रमुख सचिव ने सर्वोच्च न्यायालय को 
जानकारी दी कि बनाये जाने वाले ॥6 संयंत्रों में से केबल 9 संयंत्र ही कार्य कर रहे 
थे। उनके अनुसार इससे व्यर्थ निष्कासन की समस्या पर काबू पाया जा सकेगा, 
क्योंकि नदी में जाकर मिलने वाले अनुपचारित मैल की मात्रा सन्‌ 2000 के 63 
प्रतिशत से घटकर मार्च 2005 तक मात्र पांच प्रतिशत ही रह जाएगी। 

आज दिल्‍ली के 7 एसटीपी की कुल उपचार क्षमता 2,330 मिलियन 
लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) है। परंतु समस्या यह है कि कोई नहीं जानता कि दिल्ली 
शहर कितना मैल उत्पन्न करता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सन्‌ 
2003-2004 में नदी के प्रवाह के आधार पर अनुमानित 3,853 एमएलडी मैल दिल्‍ली 
के 22 के करीब नालों से होकर रोज यमुना में जा मिलता था। दूसरी ओर, दिल्ली 
जल बोर्ड का कहना है कि (उसके द्वारा की गई दैनिक जल-आपूर्ति के आधार पर) 
2,934 एमएलडी मैल प्रतिदिन नदी में बहाया जाता है। दिल्‍ली हर दिन कितना व्यर्थ- 
जल उत्पन्न करती है, इसके बारे में कोई सर्वसम्मति नहीं हो पायी है। 

दूसरी समस्या यह है कि दिल्ली की वर्तमान 5,600 किलोमीटर लंबे 
सीवर-लाइनें, जिसमें 30 किलोमीटर लंबे सीवर शामिल हैं, में या तो गाद भर गई है 
या फिर वे बैठ गईं हैं। सरकार के अनुसार केवल 5 प्रतिशत सीवर लाइनें ठीक-ठीक 
काम कर रही हैं। सन्‌ 2000 के अक्टूबर महीने में, प्रमुख सचिव ने सर्वोच्च न्यायालय 
को जानकारी दी कि दिल्‍ली की 22 प्रमुख नालियों की पुर्नस्थापना हेतु 55 करोड़ 
रूपये का प्रावधान रखा गया है। परंतु इन नालियों की कभी मरम्मत नहीं हुई; हां, पैसा 
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ज़रूर खर्च हो गया। सन्‌ 2004 में, सरकार ने स्वीकार कर लिया कि केवल 30 
किलोमीटर की सीवर लाइनों की पुर्नस्थापना हो पायी है। 

यही नहीं, दिल्‍ली कौ 40 से 50 प्रतिशत आबादी अनाधिकृत आवासों व 
झोपड़-पट्टियों में वास करती है। और ये सारी झोपड़ियां किसी भी सीवर से नहीं जुड़ी 
हैं। सरकार ने वादा किया था कि वह 37 मार्च, 2003 तक 490 नियमित अनाधिकृत 
कॉलोनियों में सीवर की संपूर्ण लाइनें डाल देगी और शेष लाइनें मार्च 3, 2004 तक 
पूरी कर देगी। खैर, वास्तव में इसने सन्‌ 2004 तक 482 कॉलोनियों में केवल अंदर 
कौ सीवर लाइन डाली थीं; शेष सीवर लाइनों को दिल्‍ली सरकार दिसंबर 2005 तक 
पूरा करने का वादा करती है। समस्या और भी गहरी है क्योंकि दिल्ली में भारी संख्या 
में लोग अनियमितिकृत व अनाधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं, जहां पर सीवर डालने 
की सरकार की कोई भी योजना नहीं है। इस बात से उसे कोई सरोकार नहीं है कि 
इतनी भारी-भरकम आबादी का अधिकतर व्यर्थ नाली से होता हुआ अनुपचारित रूप 
में ही यमुना नदी में जा रहा है। 

इस योजना का लक्ष्य यह भी है कि नदी किनारे बसे गरीब लोगों को वहां 
से हटा दिया जाए, ताकि यमुना साफ की जा सके। सन्‌ 200 में, राज्य के प्रमुख 
सचिव ने सर्वोच्च न्यायालय को बतलाया कि दिल्ली शहर में झोपड़ पट्टियों में 6 लाख 
लोग रहते हैं; जिनमें से करीब 60,000 यमुना के किनारे रहते हैं। और तट पर रहने 
वाले लोग नदी के प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। इसलिए पिछले दस सालों से बनी सभी 
सरकारों ने गरीब लोगों की झोपड़ियों को हटाने की जी-जान से कोशिश की है। परन्तु 
कोई यह जानने की कोशिश नहीं करता है कि इस बात का क्‍या प्रमाण है कि नदी 
किनारे बसे लोग ही यमुना को प्रदूषित कर रहे हैं। हो सकता है कि वे इस बात के 
दोषी न होकर स्वयं उसके शिकार हों। 

लेकिन, 7 उपचार संयंत्रों, नालियों के जाल, पाइपों, अवैध बसे लोगों के 
लिए सस्ते प्रसाधन केन्द्र तथा नदी साफ करने के नाम पर विस्थापित हजारों लोगों के 
बावजूद यमुना जस की तस मैली है। इसका सीधा सा जवाब यह है कि मैल उपचार 
क्षमता, बढ़ती हुई आबादी द्वारा उत्पन्न मैल की मात्रा नहीं झेल पायी। मैल उपचार 
संयंत्रों के निमार्ण तथा नालियों के पुर्नस्थापना में निवेश किया गया पैसा सचमुच पानी 
में बह गया क्योंकि ॥7 संयंत्रों में से ।3 आधे-अधूरे रूप से कार्य कर रहे हैं, इनमें से 
एक में तो मल जल पहुंच ही नहीं रहा है। इतने पैसे खर्च करके जो व्यर्थ जल 
उपचारित किया जाता है उसे अनुपचारित व्यर्थ के साथ मैला कर निष्कासित कर दिया 
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जाता है, जिससे उपचार का सारा प्रभाव व्यर्थ हो जाता है क्योंकि मैल उपचार संयंत्र 
बनाते समय उपचारित तरल व्यर्थ के निष्कासन की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। 
साथ ही, इन संयंत्रों का निर्माण व्यर्थ की उपलब्धता के आधार पर नहीं; 
अपितु जमीन की उपलब्धता के आधार पर किया गया था। ये संयंत्र ऐसी जगहों पर 
बने हैं जहां तक व्यर्थ जल ले जाने में काफी समय और पैसा लगता है जिससे कि 


व्यर्थ का उपचार बड़ा महंगा सौदा पड़ जाता है। 
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भरपूर पानी का भ्रम 


प्रभात खबर (रांची), जून 6, 2006 


भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, उद्योगों में बढ़ोत्तरी है और कृषि उत्पादन बढ़ रहा 
है। परिणामस्वरूप ग्रामीण और शहरी, दोनों ही इलाकों में पानी की मांग भी बढ़ रही 
है। जो नहीं बढ़ रही है, वह है पानी की प्राकृतिक आपूर्ति । मौसम में हो रहे परिवर्तनों 
से भविष्य में पानी और भी कम हो जायेगा, इसलिए यही समय है कि कोई कारगर 
नीति बनायी जाए। अभी तक की सरकारी योजनाओं से बहुत ही कम मदद हो पायी 
है । इसकी एक वजह है कि हमारे तकनीकी विशेषज्ञ भी उतनी ही दूर दृष्टिवाले हैं, 
जितनी निकट॒दृष्टि वाले हमारे राजनीतिज्ञ। वे सरकारों को एक ऐसी दूरगामी योजना दे 
देते हैं, जिसके लिए पैसे और समय, दोनों की आवश्यकता होती है। दुख की बात है 
कि दोनों ही विचार विध्वंसकारी हैं। दूरगामी नजरिया बहुत ही कम अवधि के लक्ष्य 
की पूर्ति करता है। ये भव्य योजनाएं सुनने में बहुत ही अच्छी लगती हैं और नेता हमें 
उस शानदार दुनिया में ले जाने का वादा भी करते हैं, जहां पानी लगातार उपलब्ध 
. रहता है। 

अकेले दिल्ली में 360 करोड़ लीटर पानी की आपूर्ति होती है। मोटे तौर 
पर इसका आधा घरों तक पहुँचता है। सरकारी भाषा में कहें तो यह पानी वितरण में 
बर्बाद हो जाता है। पानी की आपूर्ति में भी असमानता और बर्बादी है। दिल्‍ली की 
70 फीसदी जनता को 5 फीसदी से भी कम पानी मिलता है। वहीं सरकारी 
._ अधिकारियों और अमीर लोगों को आश्चर्यजनक रूप से 400 से 500 लीटर प्रति 

व्यक्ति प्रतिदिन पानी मिलता है। 


जल लिल.... नभिनननिननननरभ जरा“ जज िििाणाक्षकक जज 


अभी यह ज्ञात नहीं है कि व्यक्ति और कारखाने जमीन से नीचे का 
कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, पर इसकी गणना उपयोग के बाद निकले पानी से की 
जा सकती है। दिल्ली में प्रतिदिन 390 करोड़ लीटर अपशिष्ट पानी निकलता है। इसका 
अर्थ है कि दिल्ली संभवत: 440 करोड़ लीटर पानी का इस्तेमाल करती है। दूसरे 
शब्दों में कहें तो यहां प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन 337 लीटर पानी उपलब्ध होता है। 

अगर सिंगापुर से तुलना करें, तो वहां प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मात्र 65 
लीटर पानी ही उपलब्ध है। अलबत्ता सिंगापुर कुछ ऐसा करता है, जो कि दिल्ली नहीं 
करती। सिंगापुर अपने अपशिष्ट पानी को साफ कर उसे पुन: उपयोग के लायक बनाता 
है। सैद्धांतिक तौर पर दिल्‍ली भी ऐसा कर सकती है, पर अपशिष्ट उपचार में हुए भारी 
निवेश के बावजूद अच्छे नतीजे नहीं निकले हैं। उदाहरण के लिए अपकशिष्ट संयंत्रों का 
निर्माण वहां नहीं किया गया, जहां उनकी आवश्यकता थी, बल्कि वे वहां बनाये गये 
जहां पर भूखंड खाली थे। इस कारण अपशिष्ट को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। बड़े 
संयंत्रों में गंदे पानी के पहुंच की लागत उसके शोधन से ज़्यादा थी। इसके साथ संयंत्रों 
की तुलना में ड्रेनेग पर निवेश नहीं किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट 
में यह पाया गया कि वर्ष 2004 में दिल्‍ली के 73 फीसदी अपशिष्ट शोधन संयंत्र अपनी 
क्षमता से कम पर कार्य कर रहे हैं और सात फीसदी तो किसी भी लायक नहीं हैं। 

हाल ही में दिल्‍ली के लिए विश्व बैंक के सहयोग से बनी योजनाओं में 
वास्तविक आवश्यकताओं के बजाय निजीकरण के सिद्धांत को बढ़ावा दिया गया है, 
जैसे कि निजीकरण होते ही स्वच्छ पानी हफ्ते के सातों दिन, चौबीसों घंटे उपलब्ध 
हो जायेगा। लेकिन यहां भी अपशिष्ट पानी पर ध्यान नहीं दिया गया। इस बात का 
भी अनुमान नहीं लगाया गया कि चौबीसों घंटे पानी आपूर्ति के लिए कितने 
अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होगी। हानि के बारे में कोई समझ नहीं बनायी गयी 
थी। क्‍या विश्व बैंक सच में इसमें विश्वास रखता है कि वह उन गरीब लोगों से 
पैसा वसूल कर सकता है, जिन्होंने संभवत: पानी की चोरी की है ? जो भी थोड़ी 
बहुत जानकारी है, उससे पता चलता है कि पानी की हानि जमीन के नीचे के 
कनेक्शनों में हो रहे रिसाव से हो रही है। कितनी ही सक्षम कंपनी क्‍यों न हो, क्‍या 
वह इन सभी कनेक्शनों को पुन: ठीक कर पायेगी ? 

व्यावहारिक रूप से अमीरों को और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए 
इस योजना के द्वारा गरीब लोगों से अधिक धन बसूला जायेगा। दिल्ली की परेशानियों 
को दूर करने के लिए बनी इस कमाल की योजना के बावजूद असली मुद्दा है सबको 
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समानता के सिद्धांत पर आपूर्ति की जाये। अमीर लोगों के यहां मीटर लगाये जायें 
उनसे पूरी लागत वसूली जाये और सीवर प्रणाली को ठीक किया जाये। सिद्धांतत 
प्रत्येक शहर ऐसी रणनीति बना सकते हैं और उन्हें बनानी भी चाहिए, जो इस बात पर 
आधारित हो कि पानी स्थानीय स्तर पर इकट्ठा किया जायेगा, स्थानीय स्तर पर ही 
इसका निवारण किया जायेगा और अपशिष्ट का शोधन भी स्थानीय स्तर पर ही होगा। 
._ शहरों को सावधानीपूर्वक अपने भूजल भंडारों को देखना चाहिए और उन्हें बचा कर 
रखना चाहिए। 

घरेलू अपशिष्ट को औद्योगिक अपशिष्ट से अलग कर लिया जाये। इससे 

जो कम जहरीला पानी होगा, वह साफ किया जा सकेगा और फिर उसे भूजल-स्तर 
. समृद्धि करने या खेती में सिंचाई के कार्य में लिया जा सकता है। इस्नाइल ऐसा ही 
करता है। इसी के साथ घरों और कारखानों में पानी का प्रयोग किफायत से किये जाने 
._ की आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलिया ने एक विधेयक पारित किया है, जिसके अनुसार 
सभी घरेलू उपकरणों के लिए यह अनिवार्य है कि वे कम-से-कम पानी का इस्तेमाल 
. करनेवाले हों। वहीं भारत के शौचालयों के फ्लश में आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा 
._ पानी इस्तेमाल हो रहा है। 
| भारत को सही दिशा में जाने के लिए दृष्टि को भी सही दिशा में रखना 
._ होगा। सबसे दुखदायी मुद्दा यह है कि मितव्ययिता को हम गरीबी की स्वीकारोक्ति 
. मानते हैं। कोई भी राजनीतिज्ञ, जो संरक्षण की बात करता है, राशनिंग और अभाव का 
अग्रदूत मान लिया जाता है। इसलिए वे बड़ा खेल खेलते हैं, भव्य योजनाओं का 
वायदा भी करते हैं और उनका कहना है कि देश भी यही चाहता है। 
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संकट में भारत का भूमिगत जल 
दैनिक भास्कर, नई दिल्‍ली, मार्च 27, 2007 


इसे भारत की कुछ अनजानी विडंबनाओं में से एक कह सकते हैं। पिछले कुछ सालों 
में भारतीय राज्य ने सार्वजनिक सिंचाई एजेंसियों के माध्यम से सतही जल प्रणाली का 
प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है। इसने सिंचाई प्रणालियों- बांध, तालाब, नहर आदि 
के निर्माण, इनके रख-रखाव और पानी की आपूर्ति का काम संभाल लिया है। इसका 
अर्थ यह है कि इसने पिछले कुछ सालों में जल संसाधनों को ग्रामीण समुदायों से 
लेकर अपने पास रख लिया है। विडंबना यह है कि राज्य ने यह अधिकार ले लिया 
है, फिर भी लोगों ने पानी अपने नियंत्रण में रखा है। हर व्यक्ति के जमीन के नीचे का 
पानी, उसके अधीन है और देश में ज़्यादातर जमीन पर सिंचाई उसी पानी से होती है। 
इसका अर्थ है कि सरकार का नियंत्रण एक भ्रम मात्र है। 

फिलहाल अपने देश के सिंचित इलाके के तीन-चौथाई क्षेत्र में भूमिगत 
जल से सिंचाई होती है, सतही जल से नहीं। इस जल से सिंचाई का बुनियादी ढांचा 
किसी भी तरह से कर्ज के माध्यम से धन जुटाकर (धनी और गरीब) सभी किसानों 
ने बना लिया है। इससे यह बहस तो हो सकती है कि राज्य की ओर संस्थागत मदद 
न मिलने के कारण साहूकारों या कर्जदाता एजेंसियों के चंगुल में फंसे हुए हैं और 
उनकी गरीबी बरकार है। लेकिन हकीकत यह भी है कि हाल में हुए तीसरे लघु 
सिंचाई जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि इस समय देश में एक करोड़ 90 लाख 
कुएं और गहरे टयूबबेल हैं। 

लेकिन पानी के शासन को समझने के लिए हमें अनिवार्य रुप से यह 


76 *-डसजडअसकइनाी 


39७७७७७७७७७/७४भ्ाआ 3 ा अमल लक किक कि कक पर्यावरण की राजनीति 


समझना होगा कि क्‍यों सिंचाई का अर्थशास्त्र मौजूद तकनीक की सीमाओं से जुड़ा 
हुआ है। यह जरूरी इसलिए है क्योंकि यह इसका असर दूसरे क्षेत्रों मसलन ऊर्जा 
उत्पादन, बिजली आपूर्ति आदि में भी देखने को मिलता है। यह मान लिया गया है कि 
पानी के लिए बुनियादी ढांचे के बढ़ते खर्च और राज्य के निवेश में आने वाली कमी 
की वजह से संदिग्ध हो गया है। 0वीं योजना की मध्यावधि समीक्षा में बताया गया 
है कि संचाई की सुविधा के विस्तार का पूंजीगत खर्च प्रति हेक्टेयर 40 हजार रुपए से 
बढ़ कर ढाई लाख रुपए हो गया है और भंडारण की सुविधा की ज़रूरत पिछले एक 
दशक में दोगुनी हो गई है। इसमें विस्थापितों के पुनर्वास और जैव विविधता के क्षरण 
की भरपाई में खर्च होने वाली रकम को नहीं जोड़ा गया है। 

जैसे-जैसे सिंचाई के बुनियादी ढांचे के निर्माण का खर्च बढ़ता गया, 
किसानों से इसके लागत खर्च और इसके रख-रखाव के खर्च की वसूली संभव नहीं 
रही। ज़्यादातर राज़्यों में सिंचाई के काम देखने वाली एजेंसियां पिछले साल रख- 
रखाव के खर्च का महज 30 फीसदी ही किसानों से वसूल पाई। इसकी वजह से 
उनका क्षरण होने लगा। आज स्थिति यह है कि भूमिगत जल से संचालित नहरों की 
हालत खराब है और उनकी मरम्मत की बेहद सख्त ज़रूरत है। इसलिए आश्चर्य नहीं 
है कि सिंचाई के बुनियादी ढांचे की क्षमता और इसके वास्तविक इस्तेमाल के बीच 
का अंतर बढ़ता जा रहा है। यह सिमट कर एक करोड़ 40 लाख हेक्टेयर रह गया है, 
जो कुल क्षमता का महज 20 फीसदी है। दूसरी ओर सतही जल से सिंचाई के सिस्टम 
में पानी ढोकर काफी दूर ले जाना होता है वह भी घाटे में हैं और अक्षम साबित हो 
चुका है। एक अनुमान के मुताबिक सतही सिंचाई प्रणाली 35-40 फीसदी क्षमता से 
काम कर रही है। 
द चूंकि पूंजी और संसाधनों की कमी है इसलिए सभी तक सुविधा पहुंचाना 
संभव नहीं है। आज स्थिति यह है कि 45 फीसदी खाद्यान्न का उत्पादन उन इलाकों 
में होता है, जहां बारिश के पानी से सिंचाई होती है। गरीबों का जीवन इसी उत्पादन 
से चलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सतही सिंचाई प्रणाली में किए गए निवेश ने 
समृद्धि के चंद टापू तैयार किए, लेकिन स्थानीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने 
की दिशा में बहुत कम योगदान किया। 

इसी वजह से भूमिगत सिंचाई की प्रणाली शुरू हुई। यह सफल रही 
क्‍योंकि यह लोगों के हाथ में था। वे अपनी ज़रूरत के समय इसका इस्तेमाल कर 
. सकते थे। अगर उनके टयूबवेल चलाने के लिए बिजली नहीं है तो वे डीजल से मशीन 


शी 


चलाते हैं या भाड़े पर जेनरेटर ले आते हैं और जमीन से पानी खींचते हैं। यह जानी हुई 
हकीकत है कि जो जितना सक्षम किसान है वह भूमिगत जल का उतना ही आसानी से 
इस्तेमाल करता है। इसका खर्च बहुत कम है क्योंकि यह आपसी से इस्तेमाल करता है। 
इसका खर्च बहुत कम है क्योंकि यह आसानी से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है। कई 
मायने में भूमिगत जल के जरिए होने वाली सिंचाई सबसे बेहतर विवरण का विकेंद्रित 
विकल्प है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि इसका प्रबन्ध समझदारी से हो। इस संसाधन 
के सघन इस्तेमाल का अनिवार्य नतीजा यह हुआ कि पूरे देश में भूमिगत ज़ल का स्तर. 
तेजी से गिरा है। तकनीक ने ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से पानी खींचने की संविधा दी है 
और सब्सिडी से मिलने वाली ऊर्जा ने उन्हें ज़्यादा पानी खींचने के लिए प्रेरित किया 
है। अध्ययन बताते हैं कि जहां सस्ती बिजली उपलब्ध है, वहां हर फसल के लिए 
दोगुना पानी खींचा गया है, उन जगहों के मुकाबले जहां डीजल के इस्तेमाल से पानी 
खींचा जाता है। 

हम कानून बना कर इस इस्तेमाल को नियंत्रित कर सकते हैं। एक करोड़ 
90 लाख उपभोक्ताओं को नियंत्रित करना मुश्किल ज़रूर है पर असंभव नहीं है। हमें 
यह समझना होगा कि भूमिगत जल एक सीमित संसाधन है और इसके लिए कुओं को 
रीचार्ज करने की ज़रूरत होती है इसलिए इसे एक स्थायी संसाधन बनाए रखने के लिए 
इसका सालाना इस्तेमाल सीमित करना होगा। दूसरे शब्दों में हमें भूमिगत जल का 
इस्तेमाल बैंक की तरह करना होगा यानी इसका ब्याज इस्तेमाल करें और मूल धन को 
बचाए रखें। 

लेकिन यहां विडंबना दोहरी हो जाती है। एक तरफ सिंचाई की सतही 
प्रणाली की जगह भूमिगत जल की प्रणाली ने ले ली है और दूसरी ओर सिंचाई के 
अन्य साधन जैसे कुएं, तालाब और समुदाय आधारिता विकेंद्रित वाटर-हार्वेस्टिंग 
सिस्टम में गिरावट आई है। जबकि हकीकत यह है कि ये साधन भूमिगत जल को 
रीचार्ज करने में भी काफी मददगार होते हैं। इसका मतलब है कि हम जमीन के नीचे 
से ज्यादा से ज्यादा पानी खींच रहे हैं और उसे कम से कम रीचार्ज कर रहे हैं। अगर 
अपनी पारंपरिक प्रणालियों का सम्मान नहीं करेंगे, तो हमारे पानी का भविष्य 
अंधकारमय हो जाएगा। पारंपरिक प्रणालियों में वर्षा के पानी को रोकने के हजारों 
माध्यम होते थे और विभिन्‍न किस्म की संरचनाएं होती थीं, जो अब विलुप्त प्राय है। 


स्पष्ट है कि हमें इसके अर्थशास्त्र को समझने के लिए तकनीक की राजनीति को 
समझना होगा। 
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क्षमा करें मगर सीवर तक में हैं सियासत 
हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली, अप्रैल 72, 2007 


. हर समाज को यह समझना होगा कि उसके द्वारा छोड़े जा रहे कचरे का प्रबन्धन उसे 
. कैसे करना है। इससे हमें कई अहम चीजों और विषयों के बारे में सीखने को मिलता 
. है। कचरा प्रबंधन की शिक्षा मुझे संयोग से ही मिली थी। चंद वर्षों पहले जिस कमेटी 
के साथ मैं काम कर रही थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वह नदियों में गंदगी 
छोड़कर उन्हें नारकीय हालात में पहुंचाने वाले शहर के नालों की सफाई इंतजामों पर 


._ राज्य सरकारों की कोशिशों की निगरानी करे। सरकार ने एक कार्ययोजना पेश की। 


. इसमें उन्हें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों को बनाने, मौजुदा प्लांट बेहतर करने, आवासीय 

._ कॉलोनियों में नाले-नालियों का निर्माण और कचरे को सीवेज प्लांट तक पहुंचाने 
वाली व्यवस्था की मरम्मत का काम करना था। 

द मुझे लगा कि हमारा काम यह सुनिश्चित करना था कि सीवेज प्लांट बने 
या नहीं, वे ठीक हालत में काम कर रहे हैं या नहीं। लेकिन मैं कितनी अंजान थी। 
मुझे पहला सबक उस दिन मिला जब हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करने 

._ गए। प्लांट के प्रबंधकों के पास यहां आने वाले तरल कचरे की किस्मों और उनकी 

. सफाई आदि की बाबत रिकॉर्ड उपलब्ध थे। उन्होंने इसके सैंपल भी दिखाए। देखने में 
हे यह बेहद व्यवस्थित लग रहा था। एक छोटी सी समस्या बस यह थी कि सीवेज प्लांट 
अपनी क्षमता से बेहद कम काम कर रहा था, महज 40 फीसदी । अधिकारियों ने हमें 
बताया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि सीवेज व्यवस्था तो तैयार हो गई थी, मगर उसे 

ह घरों से जोड़ा नहीं जा सका था। जिसकी वजह थी इसमें लगने वाली उच्च लागत। 


ह 
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उनका कहना था कि इसका बनना और प्लांट तक सीवेज का पहुंचना अब केवल 
कुछ समय की ही बात है। उनका जोर खुद सीवेज प्लांट के ढांचे में भी विकास करने 
पर था। इस अतिरिक्त सीवेज के मद्देनजर वह इसको क्षमता और बढ़ाने की ज़रूरत 
बता रहे थे। जैसे ही 
ऐसा हो गया, हमारी नदियाँ बिल्कुल साफ-सुथरी हो जाएंगी...। उन्होंने हमें यह 
भरोसा भी दिलाया। 

तभी अचानक... मैंने उनसे पूछा कि वह साफ किए हुए कचरे को 
निकासी कैसे करते हैं। झट से जवाब आया - हमारे पास साफ किए हुए कचरे की 
निकासी के लिए एक नाला है, जो कुछ दूरी पर जाकर नदी में मिल जाता है। हमने 
तब निकासी स्थान देखने की इच्छा जाहिर की। तुरंत, कीड़ों से बजबजाता एक मुहाना 
खोल दिया गया। 

निकासी स्थान सीवेज प्लांट के सामने बने नाले में था। साफ नजर आ 
रहा था कि तरल कचरे को एक ऐसे नाले में डाला जा रहा था, जो कि खुद गंदगी 
और संडांध से लबरेज था। वास्तव में नाले की इसी संड़ांध और गंदगी ने प्रदूषण 
नियंत्रण की सभी कोशिशों पर पानी फेर दिया था। प्लांट वहां बनाया गया था, जहां 
जमीन उपलब्ध थी। अधिकारियों ने कभी इस बाबत विचार ही नहीं किया कि साफ 
किए हुए कचरे की निकासी व्यवस्था का निरीक्षण करें। 

फिर हमने नाले के बारे में पूछा। यह उफनते पानी का एक नाला था और 
अधिकारियों ने हमें बताया कि इसमें कोई कचरा नहीं होना चाहिए (उस समय प्रचंड 
गर्मी का मौसम था)। समस्या यह थी कि आसपास की कॉलोनियों में कचरा निकासी 
के लिए नाले-नालियां नहीं थीं, लेकिन जैसे ही वे बन जातीं, स्थिति काबू में आ जाती। 

फिर एक और मुहाना खोला गया। हमें पता लगा कि शहर के इस हिस्से 
में रहने वाली लगभग आधी आबादी सीवेज सिस्टम से नहीं जुड़ी है। वे अनधिकृत 
इलाकों में रह रहे थे। लिहाजा उनका कचरा भी 'अवैध' था। समूची आबादी को 
आधिकारिक निकासी व्यवस्था से न जोड़ पाने के कारण कुल कचरे का एक छोटा सा 
ही हिस्सा इन प्लांटों तक पहुंच पाता है। शेष कचरा उन खुले नालों में इकट्ठा होता 
रहता है, जिसे सरकारी रिकॉर्ड में केवल गंदे पानी से भरा बताया जाता है, कचरे से 
नहीं। जब 'वैध' और ' अवैध' कचरा उसी सीबेज में मिलकर एक हो जाता है - जो 
नदी से जुड़ता है - तो हमें इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आखिर हमारी नदियां 
साफ क्‍यों नहीं हो रही हैं। 


80. -----.२.२२२००न्‍क__न्‍्क----- 


शीला क्‍ल्‍ सो  +++ पर्यावरण की राजनीति 


अगला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पहले प्लांट से छोड़े गए तरल कचरे की 
सफाई करता था। इसका कचरा भी सफाई के बाद एक नाले में जाता था, जो कि उसे 
और गंदगी से लबरेज करके नदी तक ले जाता था। 

समस्या तब और गंभीर नजर आई, जब हम नदी तक गए। पीने के पानी 
के लिए शहर के ऊंचे तल पर बने बांध पर नदी के पानी को जमा किया जा रहा था। 
फिर, यह पानी अपनी यात्रा के दौरान मेरे शहर से सीवेज भी समेटता था। और जब 
यह छोड़ा जाता था तो इसमें महज कचरा होता था, पानी नहीं । नदियों में पानी ही नहीं 
है, जो कचरे को अपने में विलीन कर लें। यहां तक कि ये अपनी वह प्राकृतिक 
क्षमता भी खो रही हैं, जिसके तहत कचरे को बांटकर वह मिट्टी और पानी में तब्दील 
कर देतीं थीं। इन्हें फिर से जीवन देने के लिए हमें इनसे पानी लेकर फिर इन्हें पानी 
ही लौटाना होगा। 

अब मैं कचरा व्यापार का अर्थशास्त्र समझने लगी हूं। एक टेंडर 
निकालिए और नाले, पंप व सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करवा दीजिए। समस्या 
यह है कि हम अपना गणित नहीं जानते। जितना ज़्यादा हम पानी इस्तेमाल करेंगे, 
उतना ज़्यादा हम कचरा पैदा करेंगे। 

पानी-कचरे कौ यह कहानी केवल एक नदी या शहर तक सिमटी हुई 
नहीं है। शुद्धिकरण की यह वह पॉलिटिकल इकॉनमी है, जिसमें गरीबों के नाम पर 
अमीरों को छूट मिलती है। जिसमें विकास के नाम पर पर्यावरण की बलि दी जाती 
है। यही वह वास्तविक कचरा है जिसे हमें समझना ही होगा। 
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यमुना का संकट, जल का संकट 
दैनिक भास्कर, नई दिल्‍ली; मई 27, 2007. 


यमुना की सफाई देश की सबसे खर्चीली और अनुत्पादक योजनाओं में से एक है। 
एक अनुमान के मुताबिक 2009 तक, जब यमुना एक्शन प्लान-2 (वाईएपी-2) खत्म 
होगा, तब तक इस नदी के छह राज्यों में फैले ।,376 किलोमीटर लंबे प्रवाह की 
सफाई पर ,356.05 करोड़ रुपये खर्च हो चुके होंगे, यानी प्रति किलोमीटर एक 
करोड़ रुपए। यह तो सिर्फ वो रकम है, जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम 
(एनआरसीपी) के तहत खर्च की जा रही है और जिसकी निगरानी केंद्रीय वन व 
पर्यावरण मंत्रालय कर रहा है। इसके अलावा कई राज्य जैसे दिल्‍ली, हरियाणा, 
उत्तरप्रदेश आदि अक्सर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स 
(एसटीपी) पर भी काफी खर्च करते हैं। इनका कोई बहुत ठोस और एकीकृत 
हिसाब नहीं उपलब्ध है, लेकिन यह ज़रूर तय है कि इतने खर्च के बावजूद यमुना 
आज भी प्रदूषित है। 

वन व पर्यावरण मंत्रालय के आधीन यमुना की सफाई योजना की निगरानी 
करने वाली संस्था राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एनआरसीडी ) ने दिसंबर 2004 में 
सफाई के लिए निवेश बढ़ाने की अनुमति दे दी। उस समय तक यमुना एक्शन प्लान 
(वाईएपी ) के तहत 678 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। यमुना के अलावा रिवर 
एक्शन प्लान के तहत दिसंबर 2004 तक 34 नदियों की सफाई पर इस काम के लिए 
निर्धारित 30 फीसदी रकम खर्च हो चुकी थी। लेकिन यह पूरी रकम बड़े नालों में बह 
गई और यमुना का प्रदूषण बढ़ता गया। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी), 
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. जो नदियों में प्रदूषण मापने का एक पैमाना है, उसके आधार पर यमुना का प्रदूषण 
993-2005 के बीच दोगुना हो गया। इसके गंदे पानी का निष्पादन जो 2 ,393 
. मिलियन लीटर था वह भी दोगुना हो गया। 

यमुना सात राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 
इसका हिस्सा 2 फौसदी है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में .6 फीसदी, हरियाणा 
में 6.] फीसदी, राजस्थान में 29.8 फीसदी, मध्यप्रदेश में 40 फीसदी और दिल्ली में 
सबसे कम 0.4 फीसदी। इस तरह से गंगा बेसिन का 40 फीसदी इलाका इसके जल 
क्षेत्र में आता है और इस तरह से यह देश की सबसे पवित्र गंगा नदी की सबसे बड़ी 
ट्रिब्यूटरी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने ,376 किलोमीटर लंबे 
इसके प्रवाह क्षेत्र को पांच हिस्सों में बांटा है। इसे भौगोलिक व पारिस्थितिकी के 
आधार पर बांटा गया है। 

पहला हिस्सा 72 किलोमीटर लंबा है और यमुनोत्री से लेकर ताजेवाला 
तक है। यह स्वच्छ हिस्सा है। दूसरा हिस्सा 224 किमी का है, जो ताजेवाला से 
._वजीराबाद बराज तक है। इस चरण में यह उत्तर प्रदेश और हरियाणा के छोटे गोवों व 
. शहरों से होकर बहती है, जहां यह दिल्‍ली के मुकाबले ज़्यादा साफ है। तीसरा हिस्सा 
._ महज 22 किमी का है और वजीराबाद से ओखला के बीच है और सबसे अधिक 
प्रदूषित है। चौथा सबसे लंबा 490 किमी का है, जो ओखला से लेकर चंबल तक है। 
यहां से यमुना दिल्ली का प्रदूषण लेकर मथुरा और आगरा और उससे भी आगे जाती 
है। पांचचा और आखिरी हिस्सा चंबल से लेकर गंगा तक के क्षेत्र का है। यह 468 

किलोमीटर लंबा है। 

; वजीराबाद बराज से जब यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है तो वह 
. अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ होती है। लेकिन जब नदी दिल्‍ली से बाहर निकलती है तो 
._ गंदगी और हर किस्म के प्रदूषण से भरी होती है। इसके आगे इसे साफ होने में 958 
किलोमीटर की यात्रा करनी होती है तब भी सफाई तभी होती है, जब इसका सम्मिलन 
चंबल के साथ होता है, जिसका इसके कैचमेंट में 40 फीसदी का हिस्सा है। हालांकि 
।॒ हर हिस्से में प्रदूषण का स्तर अलग-अलग है, लेकिन वन व पर्यावरण मंत्रालय की 
._ एक रिपोर्ट के मुताबिक हर हिस्से में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। यह प्रदूषण 
इसके बावजूद बढ़ रहा है कि दिल्‍ली, हरियाणा और उत्तरप्रदेश के 2 शहरों में 
._ वाईएपी के तहत कई तरह के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें सीवरेज, सीवेज 
._ ट्रीटमेंट प्लान, सस्ते शौचालय आदि सभी शामिल हैं । 
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इससे स्पष्ट है कि नदियों की सफाई की रणनीतियों की समीक्षा और उन 
पर पुनर्विचार बहुत ज़रूरी है। जितने इलाकों से यमुना बहती है, उनमें से शायद ही 
कहीं अपनी गंदगी खुद दूर करने की इसकी क्षमता का प्रदर्शन होता है। इसका कारण 
यह है कि हर जगह शहर इसका साफ पानी लेकर उसमें कचरे और प्रदूषण से युक्त 
पानी छोड़ देते हैं। कचरायुक्त पानी यमुना में बढ़ता जा रहा है - इसका अर्थ यह है 
कि जो कचरा उत्पादित होता है और जिसका ट्रीटमेंट होता है, उसके बीच का फर्क 
बहुत बढ़ गया है। अगर इसे नहीं रोका गया तो राजधानी सहित कई राज्यों के 
महत्वपूर्ण शहरों में पानी का प्राथमिक स्रोत खत्म हो जाएगा। यमुना का यह संकट 
इसके प्रवाह वाले क्षेत्र में पानी का सबसे बड़ा संकट है। प्रभावी ढंग से इससे निपटे 
बगैर शहर की ज़रूरतों को पूरा करना संभव नहीं होगा। 


हे, 

। 
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धरती चुकाती है बोतलबंद पानी की कीमत 
हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली, सितम्बर 4, 2007 


बोतलबंद पानी का उद्योग स्वभावत: विश्वव्यापी है, लेकिन इस उद्योग का आकार 
ऐसा है, जिसमें एक ही उत्पाद को दो बिल्कुल भिन्न बाज़ारों में बेचना होता है जिसमें 
एक जल संपन्न है, तो दूसरा पीने के पानी की कमी का शिकार। सवाल यह है कि 
क्या इन दोनों बिल्कुल भिन्न बाजारों में इसके परिणाम भी भिन्‍न होते हैं ? या कि हम 
दो बिल्कुल भिन्‍न कारणों से इस बात पर सहमत होंगे कि इस व्यवसाय की कौमत 
हमारी धरती को चुकानी पड़ रही है जो हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। 

पानी के क्षेत्र में और आर्थिक रूप से संपन्न इलाकों में बोतलबंद पानी 
की शुरूआत विलासिता के रूप में हुई थी जो कि सामाजिक रुतबे, स्वास्थ्य या 
इच्छाओं के मद्देनज़र अनावश्यक सी चीज है। पानी खूबसूरत पर्वतीय जलधाराओं से 
आता है, जिसे वे बोतलबंद कर खनिजयुक्त पानी कहकर बेचते हैं। यह नल के पानी 
से एकदम भिन्न मीठा और कोकाकोला का एक “स्वस्थ आभिजात्य विकल्प' था, 
लेकिन जल्द ही जिस तरह से इसका बाज़ार फैला, कंपनियों ने पहाड़ी झरनों से न 
लेकर नगरपालिका की टंकी का सामान्य पानी ही बोतलबंद कर बेचना शुरू कर 
दिया। और जब बोतलबंद पानी एक आभिजात्य आदत में शुमार हो गया और उसका 
एक बड़ा बाज़ार बन गया, तब कंपनियों ने ज़्यादातर टोंटी का सामान्य पानी ही 
प्लास्टिक की बोतलों में भरकर सुपरमार्केट में बेचना शुरू कर दिया! 

जैसे कोई नहीं कहता कि राजा नंगा है, ठीक उसी तरह कोई यह नहीं 
पूछता कि क्‍यों वे बोतलों में भरा नगरपालिका का सामान्य पानी दस गुना ज़्यादा 
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» कीमत पर खरीद रहे हैं। इसे विज्ञापन की बड़ी सफलता ही कहा जाना चाहिए, 
जिसके बल पर बोतलबंद पानी का यह अनावश्यक बाजार बड़ी तेजी से फैला है। 
सन्‌ 2006 में अमेरिकी लोगों ने 3। अरब लीटर बोतलबंद पानी के लिए कुल ॥॥ 
अरब डॉलर अदा किए थे और अब भी उनकी प्यास बढ़ती ही जा रही है, लेकिन 
बुलबुला आखिर फूट ही गया। पिछले महीने सेन फ्रांसिस्को के मेयर ने सरकारी 
इमारतों में बोतलबंद पानी के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि लाखों की 
संख्या में बेकार फेंकी प्लास्टिक की बोतलों से पूरा मैदान भर गया था। अमेरिका में 
एक अनुमान के अनुसार, तकरीबन छह करोड़ पानी की बोतलें हर रोज फेंकी जाती 
हैं, जिसका एक मामूली हिस्सा ही दोबारा उपयोग में लाया जाता है। राज्यों और 
कई बार देशों के बाहर भी इन बोतलों को जिन ट्रकों से फेंका जाता है, उनसे 
निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसें भी इस प्रतिबंध का एक बड़ा कारण रहा है, लेकिन 
इतनी ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मेयर ने शहर के नगर निगम पर इस बात के 
लिए भी दबाव बनाया कि उसका पानी राष्ट्रीय अभ्यारण्य के प्राकृतिक और शुद्ध 
स्रोतों से आए। वे अकेले नहीं हैं। 

पिछले साल साल्टलेक सिटी के मेयर ने सरकारी कर्मचारियों से कहा 
कि सरकारी दफ्तरों के लिए वे तुरंत बोतलबंद पानी मंगाना बंद करें। न्यूयॉर्क ने भी 
लोगों को शुद्ध सार्वजनिक पानी के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दस 
लाख डॉलर का एक प्रचार अभियान शुरू किया है। दूसरा झटका उन जलपान गृहों 
की तरफ से लगा है, जिन्होंने अपने आभिजात्य के ठीक उलट लोगों को बोतलबंद 
पानी परोसने से इंकार कर दिया। बोतलबंद पानी की कंपनियों के लिए और भी 
बुरा यह हो रहा है कि अमेरिका में जंक फूड के 'दैत्य' के प्रतीक पेप्सी को इस 
बात के लिए मजबूर किया जा रहा है कि वह यह बात मान ले कि उसका 
बोतलबंद पानी 'एक्वाफिना' दरअसल और कुछ नहीं, सामान्य टोंटी वाला पानी है। 
उसे अपनी बोतलों पर यह लिखने के लिए राजी कर लिया गया है जिसे ' पेप्सी ' 
बिल्कुल मानना नहीं चाहती थी कि एक्वाफिना का पानी सार्वजनिक स्रोतों से लिया 
गया पानी ही है। 

लेकिन अगर लोग इस बात को महसूस कर लें कि इस उत्पाद के लिए 
हमारे पर्यावरण को काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, साथ ही यह महसूस कर 
लें कि एक ही चीज़ जो सस्ते में उपलब्ध है, उसके लिए खामखा दस गुना ज़्यादा 
कीमत चुकाना मूर्खता है। 
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बोतलबंद पानी का व्यापार हमारी दुनिया में काफी समय से फल-फूल 
रहा है। भारत दुनिया में बोतलबंद पानी का इस्तेमाल करने वाला दसवां सबसे बड़ा 
देश है। इसकी मांग जो 990 में सिर्फ बीस लाख थी, वह एक अनुमान के मुताबिक, 
2006 में बढ़कर एक करोड़ अस्सी लाख हो गई लेकिन भारत में बोतलबंद पानी का 
इस्तेमाल एक ज़रूरत के रूप में बढ़ा है जिसे सार्वजनिक संस्थाएं पूरा नहीं कर पाती। 
लोग इतना पैसा दे रहे हैं, जिसे वास्तव में वे वहन नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास 
और कोई विकल्प नहीं है। 
भारत में बोतलबंद पानी टोंटी से नहीं, बल्कि भूमिगत जल स्रोतों से 

लिया जाता है। कंपनियां सीधे-सीधे जमीन में छेद करती है, उसमें से पानी 

निकालकर, कभी-कभी साफ करके सिर्फ बोतल में भर देती हैं और फिर उसे तमाम- 
शहरों में बिकने के लिए भेज देती हैं। प्रत्यक्षतः देखें तो यह भूमिगत जल का 
निजीकरण हो गया है। 

यह पूरा धंधा बिना कुछ निवेश किए “मोटा ' मुनाफा कमाने का है। 
उदाहरण के लिए, अगर हम जयपुर के निकट काला डेरा में लगे कोका कोला के 
बॉटलिंग प्लांट को लें, तो कोका कोला जो बोतलबंद पानी बेचती है, वह उसे 
लगभग मुफ्त में ही मिल जाता है सिवाय उस मामूली से कर को अदायगो के जो 
वह राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को चुकाती है। यह कर 2000-02 में महज पांच 
हजार रुपये था, जो 2003 में बढ़कर 24,246 रुपये हो गया। इतना मामूली कर 
._ चुकाकर कंपनी प्रतिदिन लगभग पांच लाख लीटर पानी लेती है यानी प्रति एक हज़ार 
._ लीटर पानी के लिए उसे महज चौदह पैसे चुकाने होते हैं ! दूसरे शब्दों में, एक लीटर 
. की किनले की बोतल के लिए आपसे जो ॥2 रुपये लिए जाते हैं, उसके कच्चे माल 
की जो कीमत कंपनी चुकाती है वह महज दो से तीन पैसे पड़ती है। इसमें पानी 
साफ करने की कीमत भी जोड़ लें। यहां तक कि पानी को छानने की सबसे मंहगी 
प्रक्रिया की कुल लागत ज़्यादा से ज़्यादा पच्चीस पैसे प्रति लीटर ही आती है। 


क प्लास्टिक की एक लीटर की बोतल की कीमत कंपनी को तीन-चार रुपये पड़ती है। 


._ इसमें प्लांट से शहरों में बोतलें पहँचाने की कीमत और उसके विज्ञापन व बिक्री का 
खर्च भी जोड़ लें, तो सबको जोड़ने के बाद भी जो खर्च आता है, वह इस धंधे को 
“स्वप्न” सरीखा बना देता है। 

या खासकर ऐसे देश में, जहां सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था पूरी तरह 

._ असफल हो | सच यह है कि इन बोतलों में जो पानी हमें मिलता है, वह टोंटी से 
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मिलने वाले पानी से रत्ती भर भी अलग नहीं है! अंतर सिर्फ यह है कि यह हमें 
पाइपलाइन के जरिए न मिलकर बोतल में मिलता है। लेकिन जहां भारत के अमीर इस 
बोतलबंद पानी का खर्च उठा सकते हैं, वहीं गरीब के लिए इसका खर्च सहन करना 
संभव नहीं हो सकता। अमीरों के पास यह एक विकल्प है, जिसे वह सार्वजनिक 
पेयजल व्यवस्था के असफल होने पर अपनाते हैं । इससे भी बुरी बात यह है कि 
हमारी पानी की व्यवस्था इसलिए विफल हुई है क्योंकि अमीरों के घर पर पानी की 
आपूर्ति से कमाई नगरपालिका द्वारा हो रहे उस पर खर्चे का दसवाँ भाग ही है। मैं यहां 
पहाड़ों पर फेंकी जाने वाली पानी की प्लास्टिक की बोतलों कौ बात नहीं कर रही, 
जिन्हें नष्ट करने की कीमत तक अदा नहीं की जाती, इस तरह बोतलबंद पानी की 
कीमत पृथ्वी को ही चुकानी पड़ती है। 
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७७७७७ शा >> लजजनकील जनक ॥र्यावरण की राजनीति 


यमुना को चाहिए रिवाइवल एक्शन प्लॉन 
हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली, अक्टूबर 27, 2007 


दिल्ली में यमुना का पानी इस कदर मैला, प्रदूषित और सड़ांध भरा है कि प्लांट से 
सफाई के बाद भी इसे पीना तो दूर नहाने के लायक भी नहीं है। इस तथ्य की खबर के 
लिहाज से कोई कीमत नहीं है। खबर तो यह है कि यमुना की सफाई के नाम करोड़ों 
रुपये पानी की तरह बहाये जा रहे हैं लेकिन नतीजा सिफर ही है। अनुमान है कि सात 
राज्यों से गुजरने वाली ,376 किलोमीटर लंबी यमुना के लिये 2009 तक, जब यमुना 
एक्शन प्लान खत्म होगा, ,356.05 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके होंगे। यानी प्रत्येक 
किलोमीटर के लिये लगभग एक करोड़ रुपये। इस रकम के अलावा राज्य सरकोरें 
._ अपने-अपने यहां जो खर्च कर रही हैं, वह अलग है। इसके बावजूद यमुना जस की 
. तस मैली है। चौंकाने वाली बात यह है कि वजीराबाद बैराज से दिल्ली में प्रवेश करते 
._ समय तो यमुना अपेक्षाकृत स्वच्छ होती है मगर शहर से गुजरकर आगे के सफर की 
शुरुआत तक यह सीवर में तब्दील हो चुकी होती है। यमुना पर यह सितम उस दिल्‍ली 
में हो रहा है, जहां की आबादी तो महज देश की कुल आबादी की 5 फीसदी है मगर 
देश के कुल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों में तकरीबन 40 फीसदी यहीं है। इससे साफ है... 
सफाई के नाम पर फकत पैसे को यमुना में उड़ेलते रहने से बात नहीं बनेगी। हमें 
समस्या की तह तक जाना होगा, कुछ बातें समझनी-सीखनी होंगी और कुछ अलग 
अंदाज में चीज़ों को अंजाम देना होगा। 

समस्या की तह तक जाने और समझने-सीखने के लिए हमें पहले इस 
बात पर नज़र डालनी होगी कि अब तक इसकी सफाई के लिये क्या-क्या किया गया 
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और इसमें कहाँ हमसे चूक हुई। तभी हम आगे के लिये अचूक योजनाएं बना सकेंगे 
और उन पर काम कर सकेंगे। पिछले 3 वर्षों में केन्द्र और राज्य सरकारों ने इसको 
सफाई के लिये बड़े पैमाने पर कवायद की। अब यह एक अलग मुद्दा है कि इस 
कवायद में से अधिकांश जनहित याचिकाओं पर कार्यवाई करने वाले कोर्ट के कोड़े 
की फटकार का ही नतीजा थीं। 

बहरहाल, 993 में सरकार ने यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत को। 
आंकड़े बताते हैं कि रिवर एक्शन प्लानों के तहत अब तक खर्च किए गए कुल 2,30 
करोड़ रुपयों में से एक तिहाई केवल यमुना पर ही खर्च हुए हैं। इसमें से भी 7] 
फीसदी हिस्सा दिल्ली, गाज़ियाबाद, आगरा, फरीदाबाद, पानीपत और यमुनानगर जैसे 
छह शहरों के ऊपर ही खर्च हुआ। एक्शन प्लान के तहत सरकार का जोर सीवेज 
ट्रीटमेंट प्लांट बनाने, सीवरेज सिस्टम के रखरखाव-मरम्मत, कम खर्चीले शौचालय 
बनाने और विद्युत शवदाह गृह बनाने पर था। यह प्लान कागज़ी तौर पर तो बेहतरीन 
तरीके से बनाया गया लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिये बेवकूफाना और 
अयोग्यता भरे तौर-तरीकों को अपनाया गया। मसलन सीवेज के अंकगणित को न 
समझते हुए वॉटर प्लानिंग और वेस्ट प्लानिंग की गई। प्रदूषण स्तर बढ़ने के बावजूद 
किसी को भी पक्के तौर पर यही नहीं पता कि कितना पानी इस्तेमाल किया जा रहा है 
और कितना वेस्ट इससे पैदा हो रहा है। इसी तरह यह आंकड़े सही तरीके से नहीं 
जुटाए गए कि कितना वेस्ट मैटेरियल नालों और नदियों में बहाया जा रहा है। यही 
नहीं, कई जगहों पर सीवर लाइनें तो बिछा दी गईं लेकिन उन्हें घरों से जोड़ा ही नहीं 
गया। अवैध कॉलोनियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को इस प्लान में 
नज़रअन्दाज किया गया। वर्षों पुराने प्रदूषण स्तर के लिहाज़ से बनाए गए ट्रीटमेंट 
प्लांट क्षमता के पैमाने पर भी फ्लॉप साबित हुए। अपशिष्ट पदार्थ के स्नोत से इन प्लांटों 
की दूरी ने भी खासी दिक्‍कतें पैदा कीं। प्लांट से गुज़्रकर साफ हुए पानी के दोबारा 
इस्तेमाल के लिए भी कोई योजना नहीं बनाई गई। 

इन्हीं बातों के चलते दिल्ली में यमुना साफ होने के बजाय दिन ब दिन 
और गंदी ही होती चली गई। लिहाजा अब हमें पुरानी गलतियों से सबक लेकर एक 
रिवाइवल एक्शन प्लान बनाना होगा, जो न सिर्फ लागत वसूली में कारगर हो बल्कि 
स्थानीयता को भी ध्यान में रखकर बनाया जाए। इस प्लान के तहत अपशिष्ट पदार्थ 
का ट्रीटमेंट स्रोत के नजदीक ही करने का खास ख्याल रखा जाए। साथ ही, इसकी 
तकनीकी और प्रबंधन लागत भी कम से कम रखने की कोशिश हो । इनके अलावा, 
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प्लांट की क्षमता का अधिकतम दोहन, नालों की सफाई, ट्रीटमेंट के बाद पानी के 
दोबारा उपयोग कौ बेहतर योजना, निगरानी व्यवस्था और मानकों में सुधार और यमुना 
: में अन्य स्रोतों कौ मदद से पानी के बहाव को बरकरार रखने जैसे कदमों का इस 
प्लान में हमें ध्यान रखना होगा। 

दिल्ली में पानी की किल्लत से निपटने के नाम पर 200 तक तकरीबन 
: 0 हजार करोड़ खर्च किए जाने की योजना है। पानी का बढ़ता इस्तेमाल और इसके 
: कारण बढ़ती अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा यमुना ही नहीं समूची राजधानी के लिए 
. चुनौती है। इसका जवाब देने के लिए हमें दुनिया के बेहतरीन और अत्याधुनिक वेस्ट 
मैनेजमेंट सिस्टम की खोज करनी होगी। ताकि 200 तक जब हम आज की तुलना 
में कहीं ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे होंगे तो भी, इस्तेमाल किए जाने वाले पानी की 
. एक-एक बूंद को इस सिस्टम की मदद से हम दोबारा इस्तेमाल करने लायक बना 
 सकें। और वह भी उस कीमत पर, जिसे हर खासो-आम बेहिचक चुका सके। 


जल विन नििनशिशिकिन कल हक जज कब 5 उायममंअआाादकल कलर... (०९७७७ रस. 


नदी जल प्रदूषण की किसानों पर मार 
हिन्दुस्तान, नह दिल्‍ली, नवम्बर 25, 2008 


कुछ साल पहले मैंने राजस्थान के टेक्सटाइल नगर पाली के बारे में लिखा था, 
जिसकी मौसमी नदी बांदी का पानी औद्योगिक कचरे के कारण पूरी तरह विषैला हो 
गया है। तब मैंने कहा था कि असली मुद्दा प्रदूषण नहीं, बल्कि किसानों का गुस्सा 
है जो तरल कचरे के कारण उनकी खेती की जमीन बर्बाद हो जाने से उपजा है। 
इस कचरे के चलते उनके कुओं का पानी विषैला हो गया था। किसानों के संघर्ष के 
बाद पाली नगर में देश का पहला जल शोधन संयंत्र लगाया गया। तब मैंने यह 
सवाल उठाया था - क्‍या हम जानते हैं कि जिन इलाकों में पानी का अभाव है, वहां 
रासायनिक प्रदूषण का निपटारा कैसे किया जाना चाहिए? इसका जवाब अभी भी 
नहीं है। लेकिन प्रदूषण पीड़ित किसानों का इस समस्या के विरुद्ध डटे रहना 
सुनिश्चित करता है कि सवाल के जवाब की तलाश जारी है। 

पाली में 2006 में नदी जल को साफ करने के तीन संयंत्र लगा दिए गए 
और उनके लिए वहां बनने वाले कपड़े पर कर (टैक्स) लगा दिया गया। इन संयंत्रों 
के बावजूद बांदी का पानी प्रदूषित बना हुआ था। उस साल सेंटर फॉर साइंस एंड 
एनवायरन्मेंट के मेरे सहयोगी पाली गए और नदी के पानी के कुछ नमूने लाए उन्होंने 
दिल्ली स्थित हमारी प्रदूषण निगरानी प्रयोगशाला में उनकी जांच की और पाया कि 
पानी में विष का उच्च स्तर है। नदी ही नहीं, पाली से 50 किलोमीटर आगे तक के 
कुओं का पानी भी विषैला पाया गया। विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि पानी साफ करने 
के संयंत्र निर्धारित मानदंडों पर खरे नहीं उतरे हैं। नमूनों के पानी में घातक पदार्थ भारी 


92 


०४७७७७७७७७- : 5 ० >> ल मत पर्यांचरण की राजनीति 


मात्रा में पाए गए। मेरे सहयोगियों ने यह भी देखा कि जल शोधन संयंत्रों की नजर से 
बचाकर भी कचरा जल नदी में बहाया जा रहा है। 

हमारी जांच रिपोर्ट आने पर स्थानीय किसानों ने एक बार फिर कमर कस 
ली। सरकार ने संयंत्रों को और कारगर बनाने के लिए १9 करोड़ रुपए की लागत मंजूर 
कर दी। समय के साथ बाज़ार की ज़रूरतों में बदलाव आया और उसके अनुसार पाली 
के उद्योगों ने करवट ली। पहले सूती कपड़े की मांग थी और इसी हिसाब से औद्योगिक 
इकाइयां लगी थीं। बाद में सिंथेटिक कपड़ों का चलन आ गया और कपड़ा रंगने वाली 
इकाइयों में तेजाब आधारित प्रक्रिया अपनाई जाने लगी। प्रदूषण निपटाने के लिए लगाए 
गए संयंत्र पुराने ढर्रे के थे और वे औद्योगिक बदलाव के साथ कदम मिलाने में विफल 
रहे। आशा की गई कि संयंत्रों पर 9 करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बाद उनकी 
कुशलता में इजाफा होगा और मौजूदा समस्या समाप्त हो जाएगी। 

लेकिन प्रदूषण समाप्त नहीं हुआ। किसानों के अनुसार पानी का स्तर पहले 
._ जैसा ही खराब है। किसानों के अनुरोध पर 2007 में मेरे सहयोगी फिर पाली गए। 
ः. उन्होंने पानी के नमूने इकट्टे किए और फिर उनका विश्लेषण किया गया। पानी में 
अनेक घातक तत्व पाए गए। इस बार के परिणाम पहले वर्ष से भी खराब थे। कारण 
था नगर की ड्रेनेज व्यवस्था जिसे बढ़ती जनसंख्या के मुताबिक दुरुस्त नहीं किया गया 
था और अधिकांश कचरा जल शोधन संयंत्रों से होकर नहीं गुजरता था। 

नाराज किसानों ने अदालत की शरण ली और उच्च न्यायालय ने उनके 
. पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रत्येक औद्योगिक 
._ इकाई से निकलने वाले प्रदूषित जल को मापने के लिए मीटर लगाए। उन गैर कानूनी 
ः इकाइयों को बंद करे, जो जल साफ करने बाले संयंत्रों से नहीं जुड़ी हैं। नए उद्योगों के 
लिए एक और संयंत्र लगाए और सुनिश्चित करे कि समस्त प्रदूषित जल संयंत्रों से 
होकर गुजरे। यह कोई मामूली विजय नहीं थी। 

इसके बाद भी प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। वास्तव में यह समस्या 
अत्यधिक जटिल है। पाली में मौसमी नदी है जिसमें साल के अधिकांश महीनों में 
._ जल नहीं होता। आंशिक रूप से साफ किए पानी (यह मान भी लिया जाए कि उन्नत 
संयंत्र निर्धारित मापदंडों पर खरा है और नगर का सारा प्रदूषित जल इनसे होकर 
._ गुजरता है) से भी प्रदूषण फैलेगा क्योंकि इसे शुद्ध करने के लिए जल ही नहीं है। 
किसानों के संगठन ने हमें फिर बुलावा भेजा। इस बार मेरे सहयोगियों ने किसानों और 
औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पानी की जांच की । पानी में घातक 
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तत्व पाए गए। इसके बाद पाली के टाउन हाल में एक सार्वजनिक सभा हुई जिसमें 
राजनीतिज्ञ, प्रशासक, किसान और उद्योगपति मौजूद थे। साफ-साफ कहा गया कि 
उद्योग महत्वपूर्ण हैं किन्तु नदी को प्रदूषित करने या जनस्वास्थ्य या किसानों की 
कीमत पर उन्हें चलाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इस समस्या का हल अब 
अलग ढंग से खोजे जाने की ज़रूरत है। 

किसान नहीं चाहते कि पाली के उद्योग अपना कचरा नदी में बहाएं । उनकी 
मांग है कि उद्योगों को खुद प्रदूषित जल साफ करने का संयंत्र लगाना चाहिए और इस 
साफ किए जल का स्वयं इस्तेमाल करना चाहिए। अदालत ने इस बात को स्वीकार किया 
और निर्देश दिया कि शोधित जल बांदी नदी में न डाला जाए। वास्तव में यह किसी एक 
शहर से जुड़ी घटना नहीं है। अदालत के तीन और ऐसे ही आदेश हैं, जिनमें कहा गया है 
कि फैक्ट्रियों से निकला पानी नदी में न डाला जाए और प्रदूषित जल साफ करने के बाद 
उन्हें खुद उसका इस्तेमाल करना चाहिए। पाली के निकयवर्ती बलोतरा में भी ऐसा ही 
मुकदमा दर्ज हुआ और अदालत ने पीड़ितों के पक्ष में फैसला सुनाया। दूसरा मामला 
तमिल नाडु के प्रसिद्ध कपड़ा उद्योग नगर तिरुपुर का है, जहां प्रदूषण से प्रभावित किसानों 
के पक्ष में अदालत ने फैसला दिया और साफ-साफ कहा कि दूषित जल नदी में न डाला 
जाए। तीसरा मामला पंजाब के लुधियाना शहर का है जहां अदालत ने नोटिस जारी किया 
कि समस्त इलेक्ट्रोप्लेटिंग व कपड़ा रंगने की औद्योगिक इकाइयों को स्वयं या मिलकर 
जल शोधन संयंत्र लगाने चाहिए। 

सवाल प्रदूषण से निपटने के कारगर कदम उठाने से जुड़ा है। तथ्य यह है 
कि जल शोधन और उसे दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाने की तकनीक काफी महंगी 
है। इसके लिए उच्च कोटि के जल की भी ज़रूरत पड़ती है। इससे भी अधिक 
महत्वपूर्ण बात यह है कि जल शोधन के बाद प्राप्त कचरे का निपटारा कैसे किया 
जाए तिरुपुर में सरकार इस कचरे को ठिकाने लगाने का उपाय खोजने में जुटी है, 
किन्तु अभी यह खोज जारी है। सच यह है कि जनप्रतिरोध के कारण सरकार और 
उद्योगों पर इस समस्या का समाधान खोजने का दबाव बढ़ता जा रहा है। हमारी 
व्यवस्था के अनुकूल एक किफायती प्रणाली विकसित करने की दिशा में काफी कुछ 
किया जाना शेष है। पाली, बलोतरा, तिरुपुर के किसान और अन्य इलाकों के प्रदूषण 
से प्रभावित जनता इस समस्या का समाधान खोजकर ही रहेगी। 
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बाढ़ के सच से मुंह मोड़ता मीडिया 
हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली, दिसम्बर 4 2007 


मैं अखबार पढ़ती हूँ और रंग-बिरंगे चैनलों पर खबरें भी देखती हूँ। ताजा-तरीज 


घटनाओं को जानकारी से मुझे लैस करने वाले इतने स्रोतों के बावजूद मैं ये जान नहीं 
पाती कि भारत का एक बड़ा हिस्सा अब भी बाढ़ से तबाह है। मैं ये भी नहीं जान 
सकती हूं कि 2,800 से ज़्यादा लोगों को लील चुकी ये आपदा अब तक की सबसे 
भीषण आपदा है। मैं ये भी नहीं जान पाऊंगी कि प्रकृति के इस प्रकोप के बाद ड़्बे 


. गांवों में क्या हो रहा है, या फिर अपने फसल, मवेशी, बचा-खुचा सामान, घर, सड़कें 


और स्कूल यानी अपना सब कुछ गंवा चुके लाखों लोग इससे कैसे निबट रहे हैं ? मैं 


._ सोचती हूं तो पाती हूं कि भारतीय मीडिया में जम्मू-कश्मीर, बिहार और असम, 
._ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक और गुजरात से कहीं ज़्यादा हाल में ब्रिटेन 
में आई बाढ़ के दृश्य मैंने देखें हैं। 


भारत का मध्यवर्ग, मीडिया जिसके लिए आज न्यूज़ (इनफोटेनमेन्ट ) 
दिखाता है, उसकी रुचि भारत के गरीबों को प्रभावित करने वाली घटनाओं में नहीं रह 
गई है। साथ ही, मीडिया के दिन-ब-दिन मजबूत होते जा रहे व्यापार में, विज्ञापनों से 
होने वाली आय तभी बढ़ती है, जब वो बाजार से असंबद्ध पक्षों के स्थान पर, समाज 
में क्रय शक्ति रखने वाले पक्षों की हित पूर्ति करता है। 

भारत में बाढ़ तो वैसे भी कोई समाचार है नहीं, जबकि विलायत में बाढ़ 
अस्वाभाविक सी बात है। इसे आज बदलते पर्यावरण के कारण पैदा होने वाली 
आपदा भी समझा जा रहा है। और इसीलिए ये सुर्खियों का हिस्सा भी बनता है। भारत 
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में बाढ़ तो लगभग हर साल की बात है। एक के बाद दूसरे क्षेत्र में बाढ़ और उसके 
बाद सुखा और फिर मलेरिया से लेकर दस्त तक, पानी से पैदा होने वाली बीमारियों 
के कारण बनने वाले विनाश-चक्र में रिपोर्टिंग लायक बात क्‍या है ? बाढ़ की कहानी 
में कुछ स्वाभाविक ज़रूर है, लेकिन बहुत कुछ अस्वाभाविक भी है। काफी कुछ हम 
जानते हैं, फिर भी इस पर कान धरना नहीं चाहते ताकि तबाही का दुःख कमतर रहे । 
इन सबके बीच काफी कुछ ऐसा भी है जो हम जानते ही नहीं । इसी करण इससे पैदा 
होने वाला दर्द काफी भयानक है। हम जानते हैं कि बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के रूप में 
चिहित क्षेत्र पिछले दशक में लगातार बढ़ते चले गए हैं। बाढ़ प्रवण क्षेत्र उसे कहा 
जाता है जो नदियों में आने वाले बाढ़ के पानी से डूबता है, उन क्षेत्रों को नहीं, जो 
भारी बारिश के पानी से डूबते हैं। बाढ़ प्रवण क्षेत्र ।960 में 25 मिलियन हेक्टेयर था। 
4978 में ये बढ़कर 40 मिलियन हेक्टेयर हो गया। 980 के दशक के मध्य तक 
अनुमानत: 58 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल बाढ़ प्रभावित हो चुका था। पर महत्वपूर्ण 
यह है कि इन वर्षों में बाढ़ से प्लावित क्षेत्र में वृद्धि होती गईं, जबकि, बारिश कौ 
औसत स्तर में वृद्धि नहीं हुई है। 

दूसरे शब्दों में, जल प्रबंधन के अपने कार्य में हम ऐसा कुछ गलत ज़रूर 
करते रहे हैं कि हर मौसम में नदियां उफनाती जाती हैं। हिमालय से निकलने वाली 
विशाल नदियों के बाढ़ के मैदान से लेकर छोटे-छोटे जल संभरों तक से बनने वाले 
बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में, जल प्लावन, उपजाऊ मिट्टी लाती रही है। इससे भूमिगत जल 
स्तर भी रिर्चाज होता है और अगली फसल भरपूर हो जाती थी। 

लेकिन इतने वर्षों में हमने बाढ़ के साथ रहना नहीं सीखा है। हमने 
दलदली जमीन पर निर्माण कर दिया है। उन सरिताओं को भर दिया, जो नदी जल 
को बांट दिया करती थी। बैसे निचले इलाकों में भी रहना शुरू कर दिया जिनका 
डूबना निश्चित हुआ करता था। हमने अपने जंगल भी काट डाले जो जल प्रवाह के 
आगे रुकावट पैदा करके काफी हद तक बाढ़ की तीव्रता को झेलने लायक बना दिया 
करते थे। कुल मिलाकर हमने खुद को हर वर्ष आने वाली बाढ़ को लेकर असुरक्षित 
बना लिया है। हालिया बाढ़ में और भी बहुत कुछ है। हॉल के वर्षो में बारिश की 
तीव्रता में बदलाव आया है और इससे बाढ़ की विभीषिका और बढ़ गई है। निरंतर 
होले वाली बारिश के पानी को रास्ता मिलता नहीं और बाढ़ जल्दी-जल्दी आती है। 
अभी पिछले सप्ताह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के गांवों में हुई मूसलाधार बारिश से 
60 लोगों की जान चली गई। हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन मॉडलों में 
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मूसलाधार बारिश के ऐसे ही दृश्यों की भविष्यवाणी की गई है। तो क्या इन सबके 
बीच कोई सहसंबंध है ? 
इसके बाद मुद्दा है बारिश के पानी से प्लावित क्षेत्रों में जलाशयों से पानी 
छोड़े जाने का। यूँ लगता है जैसे आज हम जिस प्रकार बाढ़ से दो-चार हैं, उसमें इन्हीं 
सब बातों का मिला-जुला प्रभाव सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। इसके प्रमाण हैं कि 
जलप्लावित भूमि क्षेत्र के ऊपर नदियों में बने डैम, मानसून की शुरुआत के पहले भरे 
हुए थे। ये डैम क्‍या ग्लेशियरों के पिघलने से जल-प्रवाह में हुई वृद्धि के कारण तो 
भरे नहीं थे ? हालांकि अभी इसकी पुष्टि के ठोस प्रमाण नहीं हैं, लेकिन संभावना तो 
है। 
हम जानते हैं कि बांध से जुड़ा प्रशासन, बारिश की अनिश्चितता के 
कारण, जलाशयों में जल स्तर ऊँचा बनाए रखता है। हम ये भी जानते हैं कि तीत्र 
बारिश से जल स्तर एकाएक इतना बढ़ जाता है कि खुद इन बांधों को ही खतरा 
उत्पन्न हो सकता है। इसके कारण इनके गेट खोल दिए जाते हैं। और पानी निकल 
भागता है। इस जल प्रवाह के साथ उस क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश का पानी भी 
उसमें मिल जाता है तो बाढ़ का आना अवश्यंभावी हो जाता है। हम जानते हैं कि 
हमारे यहां बारिश की परिवर्तनीयता में लगातार वृद्धि हो रही है। तो फिर, भविष्य में 
हमारे जलाशयों के प्रबंधन के संदर्भ में इसका आशय क्‍या है? यहां सबसे बड़ा प्रश्न 
ये है कि क्या हम बाढ़ की घटना को समझते भी हैं ? 
नहीं, हम नहीं समझते । हमारे पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो हमें बारिश 
की तीकब्रता में हो रहे परिवर्तनों से, हमारे जलाशयों में बढ़ते जल प्रवाह और तदुपरांत 
प्रशासन द्वारा जलाशयों से पानी छोड़ने के तौर-तरीकों से अवगत रख सके। आज की 
बाढ़ हमारी भूमि और जल के साथ-साथ विज्ञान और आंकड़ों के मिले-जुले कुप्रबंधन 
से पैदा होने वाली दोहरी त्रासदी है। और ये कुप्रबंधन आपराधिक है। 
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हम सभी आज जानते हैं कि जल-वायु परिवर्तन के खतरे अत्यंत 
गम्भीर हैं। इन खतरों से निपटने के लिए हमें ग्रीनहाऊस गैस का 
उत्सर्जन अत्याधिक वथा सख्त रूप से कम करना होगा। हमारे 
सामने प्रश्न यह हैं कि - यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि 
औद्योगीकृत राष्ट्र अपने उत्सर्जन गम्भीरतापूर्वक कम करने का 
वायदा करें। 
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क्योटो के बाद का जीवन 
राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्‍ली, जून 5, 2005 


अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश और उनके सहयोगी वैज्ञानिकों के अलावा सभी 
राजनीतिज्ञ और वैज्ञानिक यह मानते हैं कि अब मौसम में बदलाव आना तय है 
और इसके घातक परिणाम भी आएंगे। अंतत: इसका विनाशकारी प्रभाव समाज 
व अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यह कितना विनाशकारी होगा, यह उनको पता नहीं है 
पर यह विनाश किस तरीके से होगा, यह उन लोगों ने पता करना शुरू कर दिया है। 
इससे सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होगा, इसका अंदाज ही किया जा सकता है लेकिन 
सभी इस बात से सहमत हैं कि गरीब देश इससे बुरी तरह से प्रभावित होंगे। 

अब यह कोई सवाल नहीं रहा कि ग्लोबल वार्मिंग सच है या नहीं। अब 
तो सवाल यह है कि दुनिया इस संदर्भ में क्या उपाय करेगी। हालांकि पंद्रह वर्ष से ही 
दुनिया में कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने पर विचार किया जाने लगा 
है । इस बात पर सहमति है कि कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन सीधे-सीधे सम्पत्ति 
से जुड़ा है जिसे विभिन्न देशों ने जमा किया है। यानी कि यह अमीर देशों का ही फर्ज 
था कि वह इसे रोके। दरअसल अर्थव्यवस्था के विकास के साथ-साथ कार्बन 
डाईऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ना तय है। इसे नकारा नहीं जा सकता है। यह सभी 
को मालूम है। 

इधर, हाल के वर्षों में तमाम बहसों के बाद ग्लोबल वार्मिंग को लेकर 
सार्थक पहल तो हुई है लेकिन उसे आगे बढ़ाने की गंभीर कोशिशों की ज़रूरत है। 
(०. संदर्भ में पहला एग्रीमेंट क्योटो प्रोयेकोल के रूप में सामने आया है। इस 
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समझौते के तहत अमरीका और आस्ट्रेलिया को छोड़ कर बाकी औद्योगीकृत दुनिया के 
देश 2008-2042 तक 990 के स्तर के मुकाबले कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन 
में छह प्रतिशत तक की कटौती करने पर सहमत हुए। अब यह सवाल भी उठने लगा 
है कि कयोटो के बाद जिंदगी कैसी होगी ? 

अमरीका इस समझौते को नहीं मानेगा चाहे वहां कोई सरकार हो क्योंकि 
वह इसे अपने हितों के खिलाफ मानता है। जार्ज बुश और उनके सीनेटर के अनुसार 
यह समझौता भारत और चीन जैसे बड़े प्रदूषक देशों को शामिल नहीं करता है। 

इस तरह क्योटो के बाद जो होना है, उसका अंदाजा लगाया जा सकता 
है। यूरोप, जापान और दूसरे प्रोटोकोल समर्थक देश यह कहेंगे कि उन्होंने मौसम में हो 
रहे बदलाव को रोकने में भरसक सहयोग किया। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और 
अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने की उनकी जो कोशिश रही है, वह शून्य हो जाएगी। 
अगर और देश इसमें शामिल नहीं होंगे, तब निश्चित तौर पर एशिया के दोनों बड़े देश 
भारत और चीन पर निगरानी बढ़ा दी जाएगी। 

अब सवाल उठता है कि हम लोग कहां खड़े हैं ? अगर प्रोटोकोल 
समर्थक ब्रिटेन को उदाहरण के रूप में लिया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकना 
वहां की सरकार का प्रमुख एजेंडा है। वहां की सरकार ने अपने देश में इसे 
20 प्रतिशत तक कम करने के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है जो प्रोटोकोल के 
द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कहीं ज़्यादा है। वहां पिछले दस वर्षो में ग्लोबल वार्मिंग को 
नियंत्रण में रखने के उपायों के लिए यह एक मॉडल है। पिछले महीने जिन बातों का 
खुलासा हुआ उसके मुताबिक ब्रिटेन में पिछले दो वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है। 
क्योटो प्रोटोकोल के लक्ष्य से कहीं ज़्यादा है। जबकि 999 में जब क्योटो प्रोटोकोल 
की कवायद चल रही थी तब ब्रिटेन 990 के स्तर से 4.5 प्रतिशत कम ही था। वर्ष 
2004 में पिछले वर्ष की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग .5 प्रतिशत बढ़ गयी लेकिन 
एफओई (फ्रेन्डस ऑफ अर्थ)के अनुसार यदि ब्रिटेन रिन्यूऐवल ऊर्जा के स्रोत का 
उपयोग करती तो प्रतिवर्ष 2.55 मिलियन टन कार्बन के बराबर उत्सर्जन को रोका जा 
सकता था। एक साल के अंदर कोयले के उपयोग और परिवहन से जो ग्लोबल वार्मिंग 
की समस्या हुई उसे नियंत्रित नहीं किया जा सका और 2.3 मिलियन टन ज़्यादा 
कार्बन का उत्सर्जन हुआ। सच तो यह है कि ब्रिटेन कुछ प्रयासों से ही क्योटो लक्ष्य 
को प्राप्त कर सकता था। लेकिन उससे यह भी नहीं हो सका। 

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार तीस वर्ष पहले ही ग्लोबल वार्मिंग पर बहस 
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शुरू हो चुकी है लेकिन अमरीका के प्रोटोकोल से बाहर रहने और क्योटो प्रोटोकोल 
के तहत दी गयी छूट के कारण 202 तक औद्योगीकृत उत्तर के देशों में कार्बन के 
उत्सर्जन में महज एक प्रतिशत की ही कमी हासिल हो पायी है। सही मायने में 
दुनिया उस समस्या के प्रति गंभीर नहीं है, जिसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं और 
जो हम सभी को प्रभावित करती है। 
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जलवायु के बदलावों को स्वीकार करें 


दैनिक भास्कर, नई दिल्‍ली, सितम्बर 20, 2006 


आप कल्पना करें: सूखे राजस्थान में बाढ़ और बारिश वाले असम में सूखा। ये दोनों 
ही मामले विध्वंसक हैं और लोग इनसे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या 
यह प्राकृतिक आपदा है या इंसान द्वारा तैयार की गई आपदा - दुनिया के मौसम चक्र 
में आ रहे बदलाव का संकेत ? या यह मानवीय कुप्रबंधन का नतीजा है और इसलिए 
इंसान जो पहले से ही तबाही की कगार पर है वह मौसम में होने वाले छोटे या बड़े 
बदलावों को भी नहीं झेल सकता है ? 

इन बहुविकल्पी सवालों के सभी जवाब सही हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो 
यह एक प्राकृतिक आपदा है चूकिं हमारे इलाके में मानसून का मिजाज बहुत उतार- 
चढ़ाव वाला और अनिश्चित होता है, इसलिये यह सूखा और बाढ़ दोनों लाता है। यह 
भी एक तथ्य है कि प्रकृति की ये घटनाएं ज़्यादा भयावह इसलिए हो गई है क्योंकि 
हम लोगों ने बगैर सीवर सिस्टम के शहर बसा दिए, ढलान वाले इलाकों में बस्तियां 
बसा दीं, पानी के सारे स्नोत मसलन तालाब, कुएं आदि जहां पानी इकट्टा होता था, भर 
दिए और हम लोगों ने वह सारे काम किए, जिनसे प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में 
हमारी असुरक्षा बढ़ गई। लेकिन यह भी इतना ही सही है कि हमारी पारिस्थितिकी में 
बदलाव हो रहे हैं और इसलिए मौसम की घटनाएं विकराल हो रही हैं। 

समस्या यह है कि पारिस्थितिकी का विज्ञान बहुत सरल नहीं है। लेकिन 
वैज्ञानिक शुरुआती जांच के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मानवता का भविष्य हम 
जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा अनिश्चित है। क्लाइमेट चेंज पर बनी इंटरगवर्नमेंटल 


]04 


गो ).स मानना न भनन न नं -न-+-मन++»« नम. हट रण की राजनीति 


पैनल ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा है कि पारिस्थितिकी का बदलाव एक हकीकत है 
और यह भविष्यवाणी कौ है कि इस सदी में भूमंडलीय तापमान दो से 4.5 डिग्री 
सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। ऐसा पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 
दोगुनी बढ़ोतरी के कारण होगा। अमेरिकी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने कहा है कि 
20वीं सदी के पिछले कुछ दशक पिछले चार सौ सालों की तुलना में ज़्यादा गर्म थे। 
वैज्ञानिकों का मानना है कि भूमंडलीय तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार 
बढ़ेगी, समुद्र का तल बढ़ेगा और मौसम की घटनाएं अतिवादी होगी। लेकिन उन्होंने 
यह भविष्यवाणी नहीं की है कि ये सब बहुत जल्दी होगा। उदाहरण के लिए 
वैज्ञानिकों ने कहा है कि बरफ की परत निचले हिस्से तक पिघलने में 70 हजार साल 
लगेंगे और इस वजह से गरमी बढ़ने की मात्रा सीमित रहेगी और हर साल दो-तीन 
किलोमीटर तक बर्फ की चादर पिघलेगी और समुद्र का स्तर धीमी रफ्तार से बढ़ेगा। 
लेकिन अब वे कह रहे हैं कि रफ्तार बढ़ सकती है क्‍योंकि पिघले हुए बर्फ का पानी 
इकट्ठा होगा तो उससे बर्फ की चादरों में दरार पड़ेगी। 

भविष्य हमारे सामने है। दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर ग्रीनलैंड में 
ग्लेशियर टूटने लगे हैं। गर्मियों में ग्रीनलैंड में ग्लेशियर पिघलने से कई बड़े झील बन 
गए। वैज्ञानिकों ने पाया है कि आइसबर्ग टूट कर अटलांटिक महासागर में गिर रहे हैं। 
इसी तरह से अंटार्कटिक से हिमालय तक ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसलिए वैज्ञानिकों 
ने समुद्र तल बढ़ने के समय का अपना अनुमान बदला है और अब वे मान रहे हैं कि 
यह जल्दी हो सकता है। 

मैं ये सारी बातें अतिरिक्त सावधानी के साथ कह रही हूं। एक सामान्य 
तथ्य यह है कि हम यह नहीं जानते हैं कि ये सब कुछ हमारे हिस्से की दुनिया में हो 
रहा है। हम नहीं जानते, क्योंकि हमारा मौसम विभाग इस बात से अब भी इनकार कर 
रहा है कि चीज़ें बदल सकती हैं। वे मानते हैं कि मौसम के मिजाज की यह तब्दीली 
एक सामान्य बात है और क्लाइमेट चेंज से इसका कोई लेना देना नहीं है। अपनी बात 
के समर्थन में वे इतिहास में कभी हुई ऐसी घटना का ब्योरा खोज निकालते हैं और 
बताते हैं कि ऐसा होता रहता है और यह बहुत सामान्य बात है। 

लेकिन हम लोगों के लिए निश्चित चिंता की बात है। यह लापरवाही का 
समय नहीं है। हाल ही में भूमंडलीय तापमान बढ़ने से भारतीय मानसून के गर्मियों पर 
पड़ने वाले असर के आकलन करने वाले एक शोध में कहा गया है कि इसके असर 
से मानसून अस्थिर हो सकता है। एक तरफ जलवायु में फॉसिल फ्यूल और बायोमास 
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बर्निंग के कारण एरोसोल की मात्रा बढ़ रही है, जिससे सर्दी बढ़ सकती है और बारिश 
की मात्रा घट सकती है। दूसरी ओर भूमंडलीय तापमान बढ़ने से आद्रता और गर्मी के 
दौर में बदलाव आएगा और इससे मानसून का चक्र प्रभावित होगा। दूसरे शब्दों में कहें 
तो इससे कहीं बारिश की मात्रा बढ़ जाएगी कहीं सूखा पड़ जाएगा और कहीं बाढ़ आ 
जाएगी। लेकिन हमारे वैज्ञानिक इसे देखने से इनकार कर रहे हैं। 

जब विज्ञान ने यह तथ्य स्थापित किया कि भूमंडलीय तापमान बढ़ रहा है 
और इसका भयावह असर हो सकता है, तो इसका भी संकेत दिया कि दुनिया के 
सबसे धनी देश यह समस्या पैदा कर रहे हैं, जिससे करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। 
इस लिहाज से यह “पीड़ित” और 'खलनायक' का मामला है। 

यह समस्या धनी और गरीब सबके लिए है। और इसलिए हमारे 
वैज्ञानिकों को इसकी जांच में शामिल होना चाहिए। पारिस्थितिकी में आ रहे बदलाव 
से इनकार का खेल निश्चित रूप से बंद होना चाहिए। 
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अमीर देशों के उत्सर्जन पर अंकुश ज़रूरी 
दैनिक भास्कर, नई दिल्‍ली, मार्च 6, 2007 


जलवायु में हो रहे बदलाव की वास्तविक चेतावनी हमारे सामने आ चुकी है। अब 
समय आ गया है कि हम सोचें कि इसका सामना करने के लिए हमें क्या करना 
चाहिए। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) द्वारा पेश की गई 
रपट से जॉर्ज बुश जैसे जलवायु के सिद्धान्तों को नहीं मानने वाले व्यक्ति का चेहरा 
शर्म से झुक जाना चाहिए। इस रपट में कहा गया है कि वायुमंडल में ग्रीनहाऊस 
गैसों की मात्रा में कई गुणा वृद्धि हुई है, जिसके लिए इंसानी गतिविधियां जिम्मेदार 
हैं। इन्हीं गतिविधियों के कारण पारिस्थितिकी का पूरा सिस्टम गर्म हो रहा है, 
जिसका प्रमाण वायु और समुद्र के तापमान में हो रही वृद्धि है। बढ़ते तापमान के 
कारण बर्फ के ग्लेशियर तो तेजी से पिघल ही रहे हैं, साथ ही समुद्र का जल स्तर भी 
बढ़ रहा है। जिस चीज की आशंका जताई जा रही थी, वह हमारे जीवन में ही सच 
होती दिख रही है। 

आज हम खतरनाक रूप से असुरक्षित हैं । हाल में, अपने एक अध्ययन में 
भारतीय वैज्ञानिकों ने इस बात पर सहमति जताई है कि हिमालय में बर्फ पिघलने की 
दर असामान्य है। इसका सीधा सा अर्थ है कि पानी के लिए ग्लेशियर पर निर्भर रहने 
वाली उत्तर भारत की नदियों में पहले तो इतना ज़्यादा पानी आ जाएगा कि बाढ़ की 
स्थिति पैदा हो जाएगी और उसके बाद तेज पानी का प्रवाह बहुत घट जाएगा। साथ 
ही, हमें आने वाले दिनीं में लू और बाढ़ की विकट परिस्थितियों से भी गुजरना होगा 
और इससे फसल की उत्पादकता पर भी असर पड़ेगा। इन विकट स्थितियों कि लिए 
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हमें लंबा इंतजार नहीं करना होगा, ये बदलाव अगले 20-25 वर्षों में यानी 2030 तक 
ही देखने को मिल जाएंगे। 

औद्योगीकृत उत्तरी देशों ने उत्सर्जन कम करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं 
किया है, जो कि हमारी प्रगति के लिए रुकावट है। वैश्विक स्तर पर यह मांग जोर- 
शोर से की जा रही है कि भारत और चीन को भी उत्सर्जन में कमी करनी चाहिए। 
चीन के प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों और भारत के ऐसे ही कारखानों की तस्वीरों से 
अंतरराष्ट्रीय मीडिया भरा पड़ा है। इसका मकसद यह है कि इन दोनों देशों पर उत्सर्जन 
कम करने के लिए दबाव बनाया जा सके | जॉर्ज बुश हमेशा से यह तर्क देते आए हैं 
कि क्योटो प्रोटोकॉल बुनियादी रूप से गलत है क्योंकि चीन और भारत जैसे प्रदूषक 
देश इसमें शामिल नहीं हैं। अब यह बात सिर्फ बुश ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि दावोस 
से लौटे हमारे संभ्रात प्रतिनिधियों ने भी यही बात दोहराई है। उनका कहना है हम 
सबसे बड़े प्रदूषक नहीं हैं तो क्या हुआ ? हमारे यहां उत्सर्जन का स्तर विकसित देशों 
से पहले भी कम था और आज भी कम है, लेकिन उससे क्या ? हमें हर हाल में 
उत्सर्जन कम करने वाले समूह में शामिल होना होगां। 

आगे बढ़ने से पहले अतीत में झांक लेते हैं। 99 में जब दुनिया 
पारिस्थितिकी के बदलाव से रूबरू हो रही थी, उस समय अनिल अग्रवाल और मैंने 
'॒लोबल वार्मिंग इन एन अनइक्वल वर्ल्ड: ए केस ऑफ इंवायरमेंटल कोलोनाइज़ेशन ' 
नाम से एक रपट प्रकाशित की थी। इस रपट में हमने यह बात रखी थी कि जिस तरह 
से गरीब को अपने आर्थिक कर्ज अदा करने होंगे, उसी प्रकार उत्तरी देश पर्यावरण के 
मामले में आने वाली पीढ़ी के स्वाभाविक रूप से कर्जदार हैं क्योंकि उन्होंने अपनी 
सीमाओं से अधिक उत्सर्जन किया है। भविष्य में उन्हें यह कर्ज अदा करना होगा। 
हमने यह बात भी रखी थी कि उत्सर्जन ट्रेडिंग की जानी चाहिए यानी विकासशील 
देशों ने अपने हिस्से से कम उत्सर्जन किया है इसलिए विकसित देशों को इन देशों को 
पैसा देना चाहिए ताकि विकासशील देश इसे ऊर्जा स्नोत की वैसी तकनीकों व साधनों 
को विकसित करने में लगा सकें, जिनसे कार्बन का उत्सर्जन कम होता हो। हमने राय 
दी थी कि प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी के अनुसार उसे कार्बन उत्सर्जित करने का 
अधिकार दिया जाना चाहिए। इस ट्रेडिंग सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड की कीमत 
कम न की जाए। 

पारिस्थितिकी बदलाव की वार्ताओं में हमारे इसी तर्क का प्रयोग किया 
गया है। लेकिन विश्व की पर्यावरण संपत्ति पर हरेक देश को अधिकार देने वाले तंत्र 
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बनाने के बजाए सीडीएम (क्लीन डेवेलपमेंट मेकैनिज्ञम) बनाने का समझौता हुआ 
जो इस सिद्धांत पर आधारित था कि अधिक उत्सर्जन करने वाले विकसित देश 
विकासशील देशों को वैसी तकनीक विकसित करने के लिए पैसे देंगे, जिनसे उत्सर्जन 
कम किया जा सके। लेकिन इसके नियम ऐसे बनाए गए, जिनसे विकसित देशों के 
लिए यह सौदा सस्ता रहे। सीडीएम विकासशील देशों की कुछ कंपनियों के लिए 
फायदेमंद है लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है। भारत सरकार 
इन्हीं सब में उलझी हुई है। सरकार की सोच है कि पर्यावरण बदलाव के मुद्दे को 
ज़्यादा हवा नहीं देनी चाहिए, उसे लगता है कि अगर इसे हवा दी गई तो उसे भी 
अपनी प्रतिबद्धताएं निभानी पड़ेंगी। सरकार अच्छी तरह जानती है कि ग्रीनहाऊस गैस 
का सीधा संबंध आर्थिक वृद्धि से है। यही वजह है कि अमीर देश उत्सर्जन कम करने 
और अपने आर्थिक ढांचे बदनले में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। पारिस्थितिकी में 
बदलाव कौ चुनौती से निपटने के लिए छोटे-मोटे उपाय करने का अब समय नहीं है 
और न ही अमीर देशों के वैसे कदमों से कुछ होने वाला है जो वे दयावश उठाने को 
तैयार हैं। अब सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। पहला, अमीर देशों से उत्सर्जन में 
भारी कटौती करने की मांग हमें जोर-शोर से करनी होगी। हमें सबसे बेहतर वैज्ञानिक 
तरीकों का सहारा लेकर अमीर देशों द्वारा किए जा रहे उत्सर्जन के हम पर, हमारी 
अर्थव्यवस्था और हमारे लोगों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के बारे में बताना 
होगा, खासकर गरीब देशों के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। 

दूसरा, सभी तरह से दबाव बनाकर हमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को 
उत्सर्जन कम करने के लिए बाध्य करना होगा। और साथ ही अमेरिका और 
ऑस्ट्रेलिया के साथ किए गए एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप संधि से तुरंत बाहर आ 
जाना चाहिए। यह संधि पर्यावरण बदलाव पर बहुपक्षीय समझौते की संभावनाओं को 
बरबाद करने के लिए तैयार की गई है। यह संधि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण 
फैलाने वाले देश को बचाने के लिए की गई है। 

तीसरा, पारिस्थितिकी बदलाव से निपटने के लिए हमें स्वयं आगे बढ़ना 
होगा। इसके लिए क्लीन डेवेलपमेंट मेकैनिज़्म में बदलाव कर उसे और कारगर बनाने 
की ज़रूरत होगी। हमें अपनी अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों की पहचान करनी होगी जहां 
प्रदूषण न फैलाने वाली तकनीक का लाभ उठाया जा सके और उर्जा पर आने वाली 
लागतों को कम किया जा सके । ऊर्जा की बचत करने वाली तथा प्रदूषण कम करने 
वाली तकनीकों की खोज करनी होगी तथा इस पर आने वाली लागत का भी आकलन 
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करना होगा। इन तकनीकों में निवेश करने के लिए हम पैसे की भी मांग कर 
सकते हैं । इस तरह हम दुनिया को पर्यावरण के लिहाज से और असुरक्षित होने से 
बचा सकेंगे। 

चौथा, राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन को लेकर एक आंतरिक तंत्र बनाना 
चाहिए। भारत में अमीर लोगों ने पारिस्थितिकी का अपने हिस्से से ज़्यादा इस्तेमाल 
किया है। हमें 
गरीबों को बैकल्पिक ऊर्जा स्रोत और आर्थिक विकल्प मुहैया कराने के लिए वैसी 
तकनीकों में निवेश करना चाहिए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन की 
सुविधा उन्हें दी जा सके। 
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क्या भारत और चीन नए खलनायक हें 
दैनिक भास्कर, नई दिल्‍ली, जून 2. 2007 


मेरी सबसे बुरी आशंका सही साबित हो रही है। इसका संबंध जलवायु परिवर्तन 
कौ वास्तविकता के बजाय उसकी राजनीति से है। ऐसे समय में जब ग्लोबल वार्मिंग 
कौ चिंता चरम पर पहुंच गई है, सारी दुनिया इसका समाधान खोजने के बजाय तेजी 
से विवाद और संघर्ष की ओर बढ़ रही है। हमें इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट होना 
होगा। हमारे पास खराब राजनीति और बुरे राजनेताओं पर बरबाद करने के लिए 
समय नहीं है। 

हाल में दो चीजें हो रही हैं। पहला, भारत और चीन को नए खलनायकों 
की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है - ये प्रदूषण फैलाते हैं, ये उत्सर्जन बढाएंगे, ये 
कानूनी बाध्यताओं वाली प्रतिबद्धता नहीं चाहते और इसलिए वैश्विक वार्ताओं को 
बाधित कर रहे हैं। दूसरा, जलवायु को बिगाड़ने वाले देशों अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 
के साथ नरमी बनती जा रही है। हमें बताया जा रहा है कि ये देश वैश्विक हित में 
काम करना चाहते हैं लेकिन उनके प्रयासों को गंदे चीन और भारत के बढ़ते उत्सर्जन 
के कारण बाधित किया जाएगा। इस प्रक्रिया में यूगोप और जापान मध्यस्थ की भूमिका 
निभा रहे हैं और देनों पक्षों को एक साथ ला रहे हैं। वे चीन को कह रहे हैं कि वह 
समझौता कर ले ताकि अमेरिका को मनाया जा सके। लेकिन इस मामले में यह नहीं 
बताया जा रहा है कि कैसे पिछले कुछ सालों में यूरोप का उत्सर्जन बढ़ा है। 

अगर चीन सबकी भागीदारी का सवाल उठाता है यानी यह कहता है कि 
कैसे विकसित देश जलवायु परिवर्तन के लिए ज़िम्मेदार हैं, तो कहा जा रहा है कि 
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वह प्रक्रिया को बाधित कर रहा है। लेकिन आरोप-प्रत्यारोप के इस खेल का समय 
बीत गया, अब दुनिया को निर्णायक रूप से कुछ करना होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो 
हमलोगों ने अब तक जो भी किया है वह अपने विकास के लिए किया है, लेकिन 
वही काम इस पृथ्वी के हित के लिए नहीं किया है। 

यह भुला दिया जाता है कि चीन भी जलवायु परिवर्तन का शिकार होगा। 
यह भी भुला दिया जाता है कि यह समस्या नहीं है, बल्कि समस्या तैयार की गई है। 

अगर हमारे पास खेल के लिए समय होता तो यह पूरी कुश्ती मज़ेदार 
होगी। लेकिन हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। आज हमें ज़रूरत इस बात की है 
कि राजनेता हमें इस समस्या से बाहर निकले में नेतृत्व दें। हमें नेतृत्व और समझदारी 
चाहिए, हिचक और आशंका नहीं। 

मेरा मानना है कि हमारा एक बुनियादी ढांचा है, जिसके तहत हम आगे 
बढ़ सकते हैं । पहला, हमें इस बात के लिए सहमत होना होगा कि जलवायु परिवर्तन 
के लिए औद्योगिक दुनिया ज़िम्मेदार है। वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों का बड़ा भारी 
जखीरा जमा हो गया है, जो सदियों से थोड़े से लोगों को समृद्ध बनाने कौ प्रक्रिया में 
पैदा हुआ है। इसने पहले से ही जलवायु को अस्थिर बना दिया है। गरीब देश अपनी 
ताजा आर्थिक विकास की प्रक्रिया के जरिए इसे और बढ़ा रहे हैं। लेकिन यह हमारे 
लिए (और बाकी धनी दुनिया के लिए भी) कोई कड़े कदम उठाने और उत्सर्जन 
रोकने या उसे घटाने का लक्ष्य हासिल करने की प्रक्रिया शुरू नहीं करने के लिए कोई 
तर्क नहीं हो सकता है। 

इस करार का दूसरा हिस्सा यह है कि चीन और भारत के समझदार होने 
की ज़रूरत है। इन दोनों की भागीदारी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होगी, लेकिन 
राष्ट्रीय हितों और कार्यक्रमों पर आधारित होगी। हम जानते हैं कि यह हमारे हित में 
नहीं है कि हम पहले प्रदूषण फैलाएं और उसकी सफाई करें, यानि पहले तो अक्षम 
बनें और फिर उसकी बचत करें। सवाल कम कार्बन वाले विकास की रणनीति कौ 
तलाश की है, खास कर उभरते देशों के लिए ताकि वे विकसित होने के अपने 
अधिकार के साथ कोई समझौता किए बगैर उत्सर्जन कम कर सकें। 

यह हो सकता है। लेकिन इसके लिए इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट 
चेंज ( आईपीसीसी) द्वारा राहत के मामले पर जारी की गई कायराना और राजनीतिक 
रिपोर्ट से कहीं ज़्यादा करने की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट में परमाणु ऊर्जा, जैव-ईंधन, 
कार्बन स्टोरेज आदि के विकल्प दिए गए हैं, दुनिया को बचाने के लिए। इसके 
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अलावा उपभोग के मौजूदा पैटर्न में बदलाव की ज़रूरत के बारे में बहुत कुछ दोहराया 
गया है। हकौकत यह है कि हमें आज कुछ शीर्ष अर्थशास्त्रियों और वैज्ञानिकों के 
समूह की ज़रूरत है, उन चीजों के बारे में बताने के लिए, जिनके बारे में स्कूली बच्चे 
भी जानते हैं। 

हकौकत यह है कि दुनिया जानती है कि जलवायु परिवर्तन से मुकाबला 
करने के लिए क्‍या ज़रूरी है। प्रश्न यह है कि ऐसा हो क्‍यों नहीं रहा है ? असल में 
हमें इस कारण को ही खोजने और हासिल करने की ज़रूरत है। यहां कई समस्याएं 
हैं। पहली, तकनीक उपलब्ध है, लेकिन वे बहुत महंगी है। ऐसा नहीं है कि चीन 
और भारत पहले गंदी और ऊर्जा के प्रतिकूल तकनींक का इस्तेमाल करने पर तुले हैं, 
वे इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वे उच्च गुणवत्ता वाली महंगी तकनीक का खर्च 
वहन नहीं कर सकते हैं। फिर वे भी वही करेंगे, जो धनी दुनिया के देशों ने किया है 
यानी पहले उत्सर्जन बढाएंगे, पैसा कमाएंगे और फिर गुणवत्ता सुधारने में निवेश 
करेंगे। 

यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसलिए यह सवाल उठता है कि क्‍यों 
दुनिया उभरते हुए देशों के लिए इस तरह की तकनीक हासिल करने में मदद करने 
की राह नहीं तलाश पा रहा है ? क्‍यों बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं और हासिल कुछ 
नहीं हो रहा है ? स्वच्छ विकास की यांत्रिकी स्थापित की गई थी। लेकिन इसके नियम 
धनी और औद्योगिक देशों द्वारा बनाए गए थे और इनमें यह सुनिश्चित किया गया था 
कि ये यांत्रिकी सस्ती हो, खराब हो और दक्षिण में किसी तरह का बदलाव लाने के 
लिहाज से अप्रभावी हो। इस यांत्रिकी को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये 
धनी देशों के लिए उत्सर्जन में कमी लाने का सबसे सस्ता विकल्प हों और साथ ही 
धनी व उभरते हुए कुछ देशों के कुछ उद्योगों के लिए मुनाफा कमाने वाली भी हो। 
यह यांत्रिकी प्रदूषण फैलाने वालों के साझा हितों को प्रोत्साहित करने वाली है, यह 
निश्चित रूप से बदली जानी चाहिए। 

दूसरी समस्या ज़्यादा मुश्किल है। धनी देशों ने वातावरण में उपलब्ध 
जगह को प्रदूषण से पहले ही भर दिया है, अब बाकी दुनिया के लिए बहुत कम 
जगह बची है। इसे समझने के लिए इन तथ्यों को देखना ज़रूरी है। वायुमंडल में 
कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता औद्योगीकरण के पहले 280 पार्ट्स पर मिलियन 
(पीपीएम) की मात्रा के मुकाबले 2005 में बढ़ कर 379 पीपीएम हो गई है। 
वैज्ञानिकों का मानना है कि जोखिम को कम रखते हुए यह अधिकतम 450 पीपीएम 
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तक हो सकता है और 550 पीपीएम बहुत अधिक जोखिम वाला हो जाएगा। गरीब 
देश इतने भर में अपना हिस्सा तभी हासिल कर सकते हैं, जब धनी देशों में कार्बन 
उत्सर्जन पर पूरी तरह से रोक लग जाए। 

अब सवाल है कि हम इस स्पेस में कैसे हिस्सेदारी करेंगे ? इसके लिए 
ज़रूरी है कि हम अपने कामकाज में बदलाव करके उत्सर्जन घटाने का रास्ता खोजें। 
सिर्फ तकनीक और प्रभावशीलता के बारे में बात करना ही काफी नहीं है। इसके लिए 
अर्थव्यवस्था की पुनर्सरचना ज़रूरी है ताकि उपभोग कम हो सके। मैं फिर कहती हूं 
कि यह किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि हमें सार्वजनिक 
परिवहन में निवेश करना चाहिए और निजी वाहनों को रोकना चाहिए। सिंगापुर ने ऐसा 
किया है। वह न तो गरीब है और न बेवकूफ । सवाल है कि लंदन, न्यूयार्क और दूसरे 
धनी देश क्यों वाहनों की बढ़ती संख्या रोकने का गंभीर प्रयास नहीं कर रहे हैं ? वह 
शायद इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि जलवायु परिवर्तन के पीड़ित उन्हें ऐसा 
करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसे ही हमें याद रखना है और इसे ही हमें 
बदलना है। 
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बायोईंधन के भरोसे ही नहीं सुधरेगा पर्यावरण 


हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली, अगस्त 2, 2007 


जलवायु में हो रहे परिवर्तन को अब शंकालु लोगों ने भी स्वीकार कर लिया है, तो 
इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की जाने लगी है। ग्रीनहाउस गैसों, जीवाश्म ईंधन के 
अलावा वनस्पति ईंधन के मुद्दे पर सबसे अधिक बहस चल रही है। दुर्भाग्यवश, जिस 
तरह इस बेहतर विचार को लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है वह 
आसमान से टपके खजूर पर अटके वाली बात है। बायोईंधन दो तरह का होता है। 
एक गन्ने या मक्के से तैयार होने वाला इथेनॉल है और दूसरा बायोडीजल, जिसे 
बायोमाँस से तैयार किया जाता है। बायोईंधन सबसे पहले यूरोप में बना, जिसका लक्ष्य 
200 तक छह फीसदी वाहनों और 2020 तक दस फीसदी वाहनों में ईंधन के तौर 
पर प्रयोग करने का है। बायोडीजल की अधिकतर मात्रा का उत्पादन घरेलू किस्म की 
रेपसीड से होता है। ब्राजील और अर्जेटीना में सोयाबीन से यह ईंधन तैयार किया जा 
रहा है और इंडोनेशिया और मलेशिया में खजूर के तेल से इसे बनाया जा रहा है। 
अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अपने देश को 20]7 तक 32 बिलियन 
लीटर बायोईंधन तैयार करने का निर्देश दिया है, जिससे विदेशी ईंधन पर निर्भरता खत्म 
हो सके । अमेरिका का पसंदीदा ईंधन मक्के से बनने वाला इथेनॉल है। दुनिया में सबसे 
अधिक इथेनॉल का उत्पादन करने वाला ब्राजील इसे तैयार करने में गन्ने का प्रयोग 
करता है। अनुमान के मुताबिक, आने वाले वर्षों में अमेरिका के घरों में उपयोग होने 
वाले मक्के की आधी से अधिक मात्रा से इथेनॉल बनाया जाएगा। साथ ही, बायोईंधन 
इंडस्ट्री ईंधन के लिए सोया के अलावा दूसरी फसलों का प्रयोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 
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करेगा। बदलाव का प्रभाव पहले से ही दिखने लगा है। पिछले साल मैक्सिको में लोगों 
का गुस्सा तब सामने आया, जब एकाएक मकके का दाम दोगुना हो गया। तेजी की 
वजह थी वाहन ईंधन के रुप में उभर रहे नए बाजार की संभावनाएं और इसमें कार्पोरेट 
अमेरिका की दिलचस्पी। लेकिन इसके विरोध में लोग सड़कों पर आंदोलन के लिए 
उतर आए थे। इस मामले में आर्चर डेनियल्स मिडलैंड नामक कंपनी ने मक्के और गेहूं 
के बाजार में मुख्य रुचि दिखाई और पूरे क्षेत्र में सबसे अधिक इथेनॉल का उत्पादन 
किया। साथ ही, आर्थिक इनाम के तौर पर टारटिला बनाने और गेहूं को रिफाइन करने 
वाली मेक्सिको की कंपनी को साझेदार बनाया। 

जाहिर है कि जब मक्के का दाम बढ़ेगा और इसकी वजह से लोग मक्‍्के 
की जगह गेहूं का इस्तेमाल करेंगे तो भी कंपनी को फायदा होगा। दूसरे शब्दों में रुझान 
खाद्य से ईंधन की ओर जाएगा। वर्तमान परिदृश्य में गेहूं, सोया, खजूर, तेल जैसे खाद्य 
पदार्थों का दाम जिस कदर बढ़ रहा है, इसका प्रभाव व्यापक तौर से गरीब 
उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। खाद्य पदार्थों के दामों में उछाल 20-40 फीसदी होने को 
संभावना है और यह सिर्फ इस परिवर्तन के कारण ही होगा। 

समस्या यह है कि इस सबसे पर्यावरण में होने वाले बदलाव पर बहुत 
कम असर पड़ेगा। यह साफ है कि पूरे विश्व में बायोईंधन जीवाश्म ईंधन की खपत 
होने से बन रही खतरनाक स्थिति को रोकेगा। अमेरिका में यदि मक्के की पूरी फसल 
से इथेनॉल बनाया जाए, तो भी वर्तमान में प्रयाग हो रहे गैसोलीन का सिर्फ 72 फीसदी 
ही बदला जा सकेगा। अमेरिकी विदेश विभाग की एक पत्रिका के मुताबिक 95 लीटर 
शुद्ध इथेनॉल बनाने के लिए 200 किलोग्राम मक्के की आवश्यकता होती है, जो पूरे 
साल एक व्यक्ति को पर्याप्त कैलोरी दे सकता है। 

यदि हम देखें कि बायोमास को ऊर्जा में बदलने के लिए जो ऊर्जा 
इस्तेमाल होती है जैसे, ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल, उर्वरक बनाने के लिए प्राकृतिक 
गैस, रिफाइनरी चलाने के लिए ईंधन तो बायोईंधन उतना ऊर्जा उपयोगी नहीं रह 
जाता। अनुमान के मुताबिक, मक्के से बनने वाले ईंधन का सिर्फ 20 फीसदी ही नई 
ऊर्जा में तब्दील हो पाता है। इस बात के भी पर्याप्त सबूत हैं कि सोया, गन्ना, खजूर 
के तेल के उत्पादन को बढ़ने के लिए बनों को काटा जायेगा, जो जलवायु परिवर्तन 
को काफी प्रभावित करते हैं। 

मुझे गलत न समझा जाए, मैं बायोईंधन के पक्ष में हूँ। लेकिन यहां यह 
सवाल पूछा जाना चाहिए कि ग्रीनहाउस गैस को रोकने में यह किस तरह इस्तेमाल 
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किया जा सकता है। वर्तमान में हमलोग सिर्फ कार्पोरेट के लाभ को बढ़ाने में लगे हैं 
और सहज तौर से विश्वास करने लगे कि इससे सामाजिक ध्येय पूरा हो गया। पहली 
बात तो यह है कि जीवाश्म ईंधन का स्थान बायोईंधन नहीं ले सकता। लेकिन इससे 
कुछ बदलाव लाया जा सकता है यदि बायोईंधन का सीमित दायरे में प्रयोग किया 
जाए। अमेरिका और यूरोप कौ भांति बायोईंधन के लिए फसल उगाने पर सरकार द्वारा 
छूट नहीं दी जानी चाहिए। सड़क पर लगातार बढ़ रही वाहनों की संख्या कम कर 
ईंधन के खर्च पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि इस काम को 
अंजाम दिया गया, तो नए बायोईंधन काफी हद तक ग्रीन हाउस गैस को निकालने से 
रोकेगें और बदलाव लाएगें। अन्यथा, हम सभी खुद को ही मूर्ख बनाएंगे। दूसरा 
सवाल यह है कि बायोईंधन का प्रयोग कहां होगा ? प्रभावशाली तरीके से बायोईंधन 
क्रांती सिर्फ धनी देशों के लिए नहीं है जहां वाहन चलाएं जाएं, बल्कि भारत और 
अफ्रीका के गांवों में भी इसका प्रयोग हो। यहां स्थिति यह है कि घर में रोशनी, खाने 
बनाने में ईंधन, वाटर पंप चलाने के लिए जनरेटर सेट और वाहन चलाने के लिए 
ऊर्जा की कमी है। कोई दूसरा विकल्प न होने की दशा में जीवाश्म ईंधन की लगातार 
मांग बढ़ना लाजिमी है। भारत में जैट्रोफा जैसे जंगली पौधे से बायोईंधन बनाया जाता 
है। यह बंजर भूमि पर उगता है और इसके द्वारा ईंधन बनाए जाने पर लोगों को 
रोजगार भी मिलेगा। 

ईंधन का बाज़ार एक अलग किस्म के बिजनेस मॉडल की मांग करता है। 
इस खुले बाज़ार को उस मॉडल पर नहीं चलाया जा सकता, जो इकोनॉमी ऑफ स्केल 
पर आधारित है। यह मॉडल बाज़ार से प्रतियोगिता को खत्म कर देता है। वर्तमान 
मॉडल में कंपनी फसल उगाने, तेल निकालने, रिफाइन करने से लेकर ग्राहकों तक 
पहुंचाने के सारे काम खुद करेगी। नई तकनीक वाले बायोईंधन के व्यापार को फैलाने 
की ज़रूरत है। इसमें लाखों उत्पादक और लाखों डिस्ट्रीब्यूट््स हैं और प्रयोग करने 
वाले भी लाखों की संख्या में हैं । जलवायु में परिवर्तन महज तकनीक की बात नहीं 
है, यह राजनैतिक चुनौती है। बायोईंधन नए भविष्य का एक हिस्सा है। 
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आवश्यकता है राजनैतिक भूमण्डलीकरण की 


सर्वोदय प्रेस सर्विस, अगस्त 24, 2007 


दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई अवश्य है पर यह 'एक' नहीं है। हम सब के लिए 
एक सुरक्षित भविष्य बनाने में पूर्णतः असफल सिद्ध हुए हैं। सरकारों द्वारा मौसम से 
लेकर जैविक प्रदूषण तक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों पर सहमति बनाने हेतु 
लाखों-लाख घंटे लगा देने के बावजूद विश्व इस मसले पर आज और भी अधिक 
विभाजित होने के साथ ही अत्यधिक पर्यावरणीय विनाश के दौर से गुज़्र रहा है। 
आज यह अपनी यात्रा के प्रारंभ की बनिस्पत अधिक खतरनाक हो गया है। यही समय 
है पीछे मुडकर अपनी दिशा को पुनः निर्धारण करने का, जिससे कि हम वास्तव में 
परिवर्तन ला सकें। 

गत ॥5 वर्षो में सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधियों के 
निर्माण से संबंधित संवादों में इजाफा हुआ है। यह पारिस्थितिकीय वैश्वीकरण वर्तमान 
आर्थिक विकास का नतीजा है। आधुनिक आर्थिक वैश्वीकरण न केवल दुनिया के 
अर्थतंत्र को एक साथ जोड़ता है बल्कि पारिस्थितिकीय तंत्र को नुकसान पहुंचाने की 
हद तक उत्पाद और उपभोग को बढ़ावा देता है। 

यह आर्थिक ढांचा अत्यधिक भौतिकवादी और ऊर्जा दोहक है। इसके 
अंतर्गत भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का व्यय एवं अपव्यय होता है। जो अपने 
पीछे बेहद विषैला, अवनत और परिवर्तित पारिस्थितिक तंत्र छोड़ जाता है। उत्पाद और 
उपभोग की नई ऊचाईयां इस पारिस्थितिकीय वैश्वीकरण को जन्म देती हैं। होता यह 
है कि लोग अपने देश में जो भी करते हैं उसका व्यापक असर उनके पड़ोसी देश या 
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शेष दुनिया पर भी पड़ता है। पहले कभी भी इंसान को 'जीने' के लिए इतना कुछ 
सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जितनी की आज है। 

समस्या यह है कि उपरोक्त वैश्वीकरण की दोनो धाराएं किसी भी तरह 
से राजनैतिक वैश्वीकरण के साथ नहीं चलती हैं । इसका अर्थ यह निकलता है कि 
हमारे पास ऐसी कोई प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है जो इस उभरते वैश्विक बाजार और 
वैश्विक पारिस्थितिकीय नीतियों को व्यापक जनहित के प्रति अच्छे प्रशासन मूल्यों, 
समानता व न्याय, के आधार पर प्रतिबंधित कर सके। इतना ही नहीं दुनिया में चंद 
सरकारें ही इन मुद्दों को अपने राजनैतिक एजेण्डे में शामिल करती हैं। 

हमें भलीभांति पता है कि इस विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि से पृथ्वी बद से 
बदतर स्थिति में पहुंच रही है। इस बात के सबूत मिले हैं कि वातावरण में बदलाव 
सभी देशों खासकर गरीब देशों के लिए तकलीफदायक होगा। अंततः: पूरी दुनिया को 
इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। आज हम उत्सर्जन की दर को कम करने में 
जितना खर्च करेंगे वह भविष्य में प्रलय की परिस्थिति में चुकाई जाने वाली कीमत की 
तुलना में काफी कम होगा। 

दुनिया में बढ़ता तापमान संभवत: अब तक का सबसे बड़ा और जटिल 
आर्थिक व राजनैतिक मुद्दा है, जिससे कि पूरी दुनिया को जूझना है। सर्वप्रथम कार्बन 
डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सीधे-सीधे आर्थिक विकास से जुड़ा है। अत: यह 
तथाकथित विकास भी खतरे में है। हमें पुन: खोजना होगा कि हम क्या करें और कैसे 
करें ? इसमें लागत तो आएगी पर वह भविष्य में खर्च की जाने वाली पूंजी का नाम 
मात्र ही होगी। | 

दूसरा मुद्दा है वर्तमान में बढ़ रही समृद्धि की व्यक्तियों और राष्ट्रों के बीच 
हिस्सेदारी का। विश्वव्यापी आर्थिक समृद्धि काफी असंतुलित है और इसी तरह ग्रीन 
हाऊस गैसों का उत्सर्जन भी असमान है। अहम सवाल यह है कि विश्व अपने उत्सर्जन 
(प्रदूषण) के अधिकार का बटवारा किस प्रकार करेगा। क्योंकि इसमें बहुत असमानताएं 
हैं। सवाल यह है कि अमीर देश जिन्होंने ढेर सारा 'प्राकृतिक कर्ज' समेट लिया है और 
जो साझा संसाधनों से अपने लिए अत्यधिक बटोर रहे हैं किस प्रकार इसका पुर्नभुगतान 
कर पाएंगे जिससे कि गरीब देश इसी पर्यावरणीय क्षेत्र का उपयोग कर पाएं । 

तीसरा मुद्दा पर्यावरण में बदलाव के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय तालमेल का है। 
यह कुछ और दर्शाए या न दर्शाए, इतना ज़रूर सिखाता है कि दुनिया एक है। यदि अमीर 
दुनिया कल आवश्यकता से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती थी तो 
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आज की उभरती अमीर दुनिया भी वैसा ही करेगी। इतना तो समझ आता है कि इस पर 
नियंत्रण स्थापित करने का एक रास्ता यह होगा कि इसके लिए बनने वाले अनुबंधों में 
निष्पक्षता व समानता हो ताकि यह अब तक का विश्व का सबसे बड़ा सहकारी उद्यम 
साबित हो सके। 

हमें इस पर्यावरणीय बदलाव को टालने के लिए क्‍या करना चाहिए ? 
सर्वप्रथम हमें यह स्वीकारना होगा कि आज विश्व को 'क्योटो संधि' से भी आगे जाने 
की आवश्यकता है। सभी राष्ट्रों को इस अनुबंध पर पुनः संवाद करना होगा। परंतु इस 
बार यह अनुबंध राजनैतिक होना चाहिए। यह कार्य प्राथमिकता से होना आवश्यक है 
क्योंकि दुनिया आज प्रलय की कगार पर खड़ी है। सीधे-सीधे शब्दों में कहें तो यह _ 
वर्तमान क्योटो-संधि जैसा कमज़ोर व कायरतापूर्ण न हो और ना ही उत्सर्जन को कम 
करने के लिए 5 वर्ष का समय मांगे। 

यह तो साफ है कि अमीर एवं उभरते संपन्‍न विश्व को कम और किफायत 
से कार्बन के उपभोग की तरफ अग्रसर करने की आवश्यकता है। इसी के साथ यह भी 
उतना ही स्पष्ट है कि भविष्य में हमें जिस तरह की तकनीक की आवश्यकता होगी वह 
आज भी हमारे पास है। यहां नई शोधों को रोकने की बात नहीं है वरन वर्तमान 
उपलब्ध तकनीक को ही ज़्यादा दक्षता और किफायत से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। 
हमें ऊर्जा दोहन और उससे उत्पाद निर्माण में दक्षता बढ़ानी होगी। यह इस बात पर भी 
निर्भर करता है कि हम किस तरह का परिवर्तन लाना चाहते हैं। यह हमारे शहरों की 
परिवहन नीतियों से लेकर वहां के प्रत्येक क्षेत्र पर लागू होना चाहिए। 

यह भी स्पष्ट है कि उभरते समृद्ध राष्ट्र चीन, भारत व अन्य पहले से ही 
उपलब्ध सीमित साधनों की सहायता से तुलनात्मक रूप से औद्योगिक विश्व के बजाय 
प्रति इकाई उत्पादन में किफायत दिखा रहे हैं। अतंए्व वे अपनी कार्यकुशलता के 
बदले क्षतिपूर्ति के रुप में कुछ न कुछ मुआवज्ा तो चाहेंगे ही। 

अंत में पर्यावरण में बदलाव सचमुच वैश्वीकृत है। यह विश्व पर एक 
साथ आने के लिए दबाव डालता है। यह सिर्फ थोड़े से फायदे के लिए नहीं वरन लंबे 
समय के लिए सभी पर आर्थिक एवं पारिस्थितिकीय लाभ के लिए दबाव डालता है। 
अब यह हम पर है कि हम इस चुनौती को स्वीकारते हैं या नहीं। 
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पर्यावरण विज्ञान को चाहिए नई दृष्टि 
हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली, सितम्बर 27, 2007 


क्या हमारे वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को आंक पाएंगे ? मैं यह सवाल 
इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं विज्ञान और अपने वैज्ञानिकों की फितरत, दोनों को ही 
जानती हूँ। पर्यावरण विज्ञान अभी आरंभिक अवस्था में है, इसमें अभी बहुत कुछ होना 
है। आज हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर प्रदूषण नहीं रुका, तो भविष्य कैसा 
होगा। फिर भी हमारी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है। जलवायु परिवर्तन के मॉडल 
तैयार करना काफी संवेदनशील मसला है और यह उम्दा उपलब्ध सबूतों पर ही 
आधारित होना चाहिए। ऐसे सभी मॉडल पूर्वधारणाओं के शिकार बन जाते हैं। 
ग्रीनहाउस गैसों के बादल हमें किस हद तक प्रभावित करेंगे, इस मामले में हमें काफी 
कम जानकारी है। सभी सवालों के जवाब मिलने तक हम कदापि इंतजार नहीं कर 
सकते । खासकर तब भी, जब हमें हमारा विज्ञान भी कोई पक्का जवाब न दे रहा हो। 
ग्लेशियर (हिमनद) को ही लें। हम जानते हैं कि ग्लेशियर पिघलते हैं और इसके 
कारण हमें पानी भी नसीब होता है लेकिन क्या ये ग्लेशियर अप्राकृतिक तेजी से 
पिघले रहे हैं ? क्या इस तरह से इनके पिघलने से नदियों में अधिक पानी आ सकता 
है ? इससे एक ओर जहां लोग बाढ़ को झेल रहे हैं, वहीं पानी की तंगी भी बढ़ रही 
है । वैज्ञानिक भाषा में कहें, तो संकट दरवाजे पर खड़ा है। 

पश्चिमी वैज्ञानिक इस आशंका पर एकमत हैं। वे जानते हैं क्योंकि उनके 
पास ग्लेशियरों के घटते आकार का नक्शा बनाने तक की पूरी सुविधाएं हैं। वे लोग 
बर्फ की मोटाई के अलावा उनके पिघलने तक के आंकड़े लगातार रिकार्ड कर रहे हैं। 
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साथ ही, कई प्रायोगिक डाटाशीट द्वारा तैयार जटिल सांख्यिकीय मॉडल की सहायता 
से कई तरह की संभावनाओं को लेकर भी अध्ययन कर रहे हैं। 

ये मॉडल शुरू में ग्लेशियर के पिघलने वाले पानी के ग्लेशियर की 
दरारों में रिस जाने से पिघलाव में इजाफे और गलने में तेजी की भविष्यवाणी नहीं 
कर पा रहे थे। जब ये बातें पता लगीं, तो पहले के मुकाबले ज़्यादा भरोसेमंद 
मॉडल तैयार हुए, लेकिन अभी भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। मसलन, अंटार्टिका कौ 
बर्फ की चादरें चटखने का मामला। इसके टूटने को लेकर ढेर सारी आशंकाएं हैं। 
लेकिन इन ढेर सारी अनिश्चितताओं की वजह से ही विज्ञान हाथ पर हाथ धर 
कर तो नहीं बैठा रह सकता। विज्ञान को जो पता है वह उसे बताना ही होगा। 
इस बहस में उसे अपने आंकड़े और भरोसेमंद पैमाने भी उजागर करने होंगे। 
साथ ही यह भी बताना होगा कि क्‍या वह नहीं जानता है उसके आंकड़ों और 
समझ की कया सीमाएं हैं । यह विज्ञान तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन है तो 
अभी अपने शैशवकाल में ही। भारत में हमने मानव के हस्तक्षेप का ग्लेशियरों पर 
पड़ने वाला असर अभी आंकना ही शुरू किया है। जो परिवर्तन हम महसूस कर रहे 
हैं उसे लेकर अनुमान लगाया जाना चाहिए और बाकी दुनिया को पहले से बताना 
चाहिए। प्राकृतिक बदलाव और जल संचय को लेकर ग्लेशियर के प्रभावित होने के 
मामलों को समझने के लिए हमें कई मूलभूत काम करने होंगे। लेकिन कया ऐसा 
संभव है ? 

मैं यह सवाल इसलिए उठा रही हूँ, क्योंकि पर्यावरण ने कई तरह से 
विज्ञान पर अपना असर डाला है। सारा मामला उस शतरंज के खेल की तरह है, जहां 
हमेशा सतर्कता के साथ-साथ अनुसंधानखोजी प्रवृत्ति की ज़रूरत है। वैज्ञानिकों को 
सूत्र की ज़रूरत होती है और परिस्थिति, सहज बुद्धि और वास्तविक दुनिया में हो रही 
घटनाएं सारे सवालों का जवाब चुटकी में दे सकती है। कल्पनाशीलता और धुन के 
साथ शोध की आदत हमारे वैज्ञानिकों को नहीं है। वास्तविक तौर पर इस तरह के 
अनिश्चित माहौल में हमारा विज्ञान परिणाम को लेकर कुछ भी अनुमान नहीं लगाता। 
निश्चित समय के हिसाब से हमारे वैज्ञानिकों को इन सीमाओं को लांघना होगा, जो 
आने वाले समय में विज्ञान को बदल देंगी। हमारे वैज्ञानिक जितना जानते हैं, उसी 
सीमित दायरे में सुरक्षित तरीके से काम करना पसंद करते हैं। जलवायु विज्ञान के 
मामले में वे अपने शब्दों के प्रति जितनी सावधानियां बरतते हैं उतने ही अपने काम 
को लेकर लकीर के फकीर बने रहते हैं। 
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उदाहरण के तौर पर देखें, तो सामान्य विज्ञान के लिए यह कहना आसान 
है कि ग्लेशियूर का पिघलना न तो नया है और न ही इसमें कोई आश्चर्य की बात है। 
वे इसे सामान्य चक्रौय प्रक्रिया का नाम देते हैं। यह भी संभव है ( कुछ दिन पहले मैंने 
इसे सुना है) कि ग्लेशियर पिघलने की जानकारी होने के बावजूद हमारे 
हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम पर कया प्रभाव पड़ेगा, इस पर पुख्ता जानकारी नहीं है। ऐसा 
क्यों ? क्योंकि वर्तमान के शोध असामान्य स्थिति नहीं दर्शातें। यह अलग है कि शोध 
के आंकड़े और ढंग पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा प्रकृति खुद ब खुद जिन मुद्दों को 
लोगों के सामने रख रही है, उनको तुच्छ समझकर वैज्ञानिक शोध नहीं कर रहे हैं। 

इन समस्याओं को हमें स्वीकार कर लेनां चाहिए। भारतीय वैज्ञानिक अभी 
भी सटीक स्थापना से कोसों दूर है। अभी तक चल रहे विज्ञान को सामूहिक, 
प्रायोगिक और बिना किसी चुनौती के विश्लेषण की ज़रूरत है। बाहरी लोगों के लिए 
इन संस्थाओं के दरवाज़े बंद हैं और यह अपने आप में नौकरशाही का शिकार है। ऐसे 
में किसी भी तरह का सार्वजनिक संवाद नहीं बन पाता। जलवायु विज्ञान नए दृष्टिकोण 
चाहता है। यह लीक से हटकर अनुसंधान की भी मांग करता है। यह उस सीमा को 
लांघने की भी मांग करता है जिससे सही अनुमान लगाए जा सकें और किसी नतीजे 
पर पहुंचा जा सके। इसके लिए वह बाहरी दुनिया के आम लोगों को अधिक से 
अधिक जागरूक बनाने की मांग करता है। इसके अलावा हर रोज घटने वाली सामान्य 
घटनाओं पर अधिक से अधिक ध्यान देने की मांग करता है, जिससे वैज्ञानिक प्रक्रिया 
के तहत बगीचे, कृषि भूमि और ग्लेशियर पर अति सावधानी से विचार हो। किसी पर 
आरोप न लगाते हुए मैं कहने के लिए विवश हूँ कि भारतीय वैज्ञानिकों को जलवायु 
परिवर्तन मामले में गंभीर होना चाहिए। इस मामले में अधिक संवेदनशील और 
प्रयोगधर्मी होने की ज़रूरत है। वैज्ञानिकों का पुरुषबादी चेहरा कभी भी पर्यावरण और 
प्रकृति जैसे नरम मुद्दों में रुचि नहीं लेता। ये मुद्दे न्यूक्लियर, अंतरिक्ष या रॉकेट 
तकनीक की दुनिया में गौण हैं । जलवायु परिवर्तन विज्ञान (और पूरी दुनिया) को एक 
बेचैनी और युवाओं जैसे साहस की ज़रूरत है। 
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ऐसे तो नहीं बचेगी यह दुनिया! 
हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली, फरवरी 79, 2009 


पोज़नन में हुए पर्यावरण सम्मेलन में एक हफ्ता गुजारा तो अहसास हुआ कि दुनिया 
जितनी गहरी समस्या में है, उससे ज़्यादा गहरे इनकार के भाव में है। दिक्कत यह है 
कि यह इनकार उस मांचे पर है, जहां पर कुछ काम होना चाहिए वैज्ञानिकों का कहना 
है कि हमें अगर किसी तबाही से बचना है तो तापमान को दो डिग्री से ज़्यादा बढ़ने से 
रोकना होगा। जिसका अर्थ है कि प्रदूषण 450 पीपीएम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 
हमें पता है कि दुनिया का तापमान पहले ही 0.8 डिग्री सेंटीग्रेट से बढ़ चुका है। 
पर्यावरण में इस समय जितनी ग्रीन हाउस गैसें मौजूद हैं, वे इस तापमान को इतना ही 
और बढ़ा सकती हैं। हालांकी अभी भी हमारे पास इस संकट से निपटने का एक छोटा 
सा मौका है। 

लेकिन इसके लिए क्‍या हो रहा है ? 990 में इस संकट को जब दुनिया 
ठीक से समझती ही नहीं थी, स्वीकार करना तो दूर की बात॑ है, उस समय भी 
पर्यावरण के बदलावों से निपटने की इच्छाशक्ति अब के मुकाबले ज़्यादा थी। लेकिन 
अब हम उल्टी तरफ जा रहे हैं। अमीर देशों ने समझ लिया है कि बड़ी-बड़ी बातें 
करना काफी आसान है, लेकिन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाना 
काफी मुश्किल। समझौता यह था कि वे उत्सर्जन को घटाएंगे, ताकि विकासशील देश 
इसे बढ़ा सकें। लेकिन 990 से 2006 के बीच कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन 
44.5 फीसदी बढ़ गया है। ग्रीन आंदोलन चलाने वाले यूरोप के देश भी अपनी बातों 
को जिंदगी में नहीं उतार पाए हैं। 
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इसलिए पोज्ञनन सम्मेलन में सिर्फ इतना ही हुआ कि अमीर देशों ने 
अपना पुराना पैंतरा अपना लिया। वे अपने उत्सर्जन को तो कम नहीं कर पा रहे; 
लेकिन वे विकासशील देशों के उत्सर्जन कम करने के प्रमाणपत्रों को ज़रूर खरीद 
सकते हैं। वे ऐसे जंगलों को बचाने के लिए पैसा दे सकते हैं, जो ग्रीनहाउस गैसों 
को सोख लेते हैं। बे अपनी कार्बन डाईऑक्साइड को जमीन में दफन कर सकते हैं। 
यानी कुल मिलाकर बे इस उत्सर्जन को कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन समस्या से 
निपटने के लिए भुगतान, घूसखोरी और दूसरों पर दबाव के सारे घटिया तरीके 
अपनाने को तैयार हैं। और अगर यह सब भी न चले तो वे चीन और भारत पर 
हल्ला बोल देते हैं। 

पोज्ञनन में कोशिश यह होनी थी कि विकासशील देशों में जंगल न कटें 
और इसके लिए उन्हें भुगतान करने का तरीका तैयार किया जाए। क्योंकि निक स्टर्न 
कौ रिपोर्ट कहती है कि दुनिया का बीस प्रतिशत उत्सर्जन सिर्फ इसलिए हो रहा है 
क्योंकि विकासशील देशों में जंगल बड़े पैमाने पर काटे जा रहे हैं। यह एक 
तात्कालिक समाधान है कि आप अपने यहां जंगल को कटने से बचाइये और हमारी 
कार्बन बैलेंसशीट से बीस फीसदी लाभ कमाइये, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं । 

नतीजा यह है कि विकासशील देशों के जंगलों को बचाने का फार्मूला 
निकाला जाने लगा। बिना इस बात को समझे कि जंगल सिर्फ जंगल नहीं हैं, वे 
करोड़ों लोगों का आवास भी हैं। इसमें इस बात की कोई चिन्ता नहीं है कि ये जंगल 
विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था और लोगों की जिंदगी में क्या भूमिका निभाते हैं । 
नीयत सिर्फ यह है कि विकासशील देशों के जंगलों पर हक जताने के लिए जितना 
कम से कम हो सके भुगतान का तरीका निकाल लो। इसके लिए गणना और 
प्रमाणपत्रों की ऐसी प्रक्रिया बनाओ कि कम से कम धन कहीं पहुंच सके। पश्चिमी 
देशों की मंदी में ध्वस्त और नाकाम हो चुकी कंसल्टेंसी कंपनियों के लिए यह मुनाफा 
कमाने का अच्छा अवसर है। इसलिए दुनिया के जंगलों को बचाने और ग्रीन हाउस 
गैसों का उत्सर्जन कम करने का जो एक अवसर आया था वह प्रदूषण फैलाने वाले 
लालची देशों के हितों में कहीं गायब कर दिया गया। 

लेकिन यह काफी नही है। फासिल ईंधन के इस्तेमाल की दुनिया की 
आदत बढ़ रही है। इसलिए पोज़नन में दूसरी कोशिश थी कार्बन कैप्चर और स्टोरेज 
टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की। यह एक महंगी तकनीक है और अभी परीक्षण के 
दौर में है। इससे कार्बन डाईऑक्साइड को वातावरण में आने से पहले ही सीधे धरती 
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के भीतर दफ़न कर दिया जाएगा। इस तकनीक की वकालत भी विकासशील देशों में 
इस्तेमाल के लिए ही की जा रही है। अमीर देश यह चाहते हैं कि वे अपने यहां 
उत्सर्जन कम करने के बजाए कार्बन क्रेडिट खरीदें और विकासशील देशों में यह 
तकनीक लगाने के लिए निवेश करें। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें ही इस प्रयोग का 
गिनीपिग बनाया जाए, क्योंकि हमें अभी नहीं पता कि इस नई तकनीक में क्या-क्या 
खतरे हैं। वेनेजुएला के एक प्रतिनिधि ने तो वहां सीधेतौर पर पूछ लिया कि अगर 
सचमुच में इतनी अहम तकनीक इजाद कर ली गई है तो विकासशील देश इसे अपने 
यहां क्‍यों नहीं लगाते। 

पोज़नन में यूरोपीय यूनियन ने सम्मेलन के आखिरी दिन अपना क्लाईमेट 
पैकेज जारी किया। इसमें 20-20-20 का लक्ष्य रखा गया है। यानी 2020 में यूनियन 
अपने यहां 990 के मुकाबले उत्सर्जन में बीस फीसदी की कमी करेगा। 20 फीसदी 
ऊर्जा को फिर इस्तेमाल लायक बनाया जाएगा और 20 फीसदी ऊर्जा कुशलता बढ़ाई 
जाएगी। लेकिन यह चीज छुपा ली गई कि इस लक्ष्य का 80 फीसदी विदेश में निवेश 
के जरिए हासिल किया जाएगा। लेकिन आस्ट्रेलिया ने पोज़नन सम्मेलन के बाद जो 
क्लाईमेट नीति जारी की वह तो इससे भी गई गुजरी है। यह नीति उस नई लेबर 
सरकार ने जारी की है, जो पर्यावरण के नाम पर वोट लेकर सत्ता में आई है। 

सभी चेहरों का नकाब उतर चुका है। पश्चिम का मीडिया, सिविल 

सोसायटी और टोनी ब्लेयर, एल गोर, निक स्टर्न जैसे ताजा-ताजा पर्यावरण प्रेमी बने 
लोग, सभी यही बात बोल रहे हैं। वह दुनिया भर के चक्कर लगा रहे हैं। भारत और 
चीन को इस बात पर राजी करने के लिए कि वह उनके खेल में शामिल हो जाएं वे 
अपने देश में हो रहे प्रदूषण पर कुछ नहीं बोलते। हमारे धुंए को उन्होंने अपनी ढाल 
बना लिया है। हो सकता है कि भारत और चीन भी यही करें। उत्सर्जन को घटाने के 
लिए इस तरह के लक्ष्य बनाये। ऐसा रास्ता निकालें जिसमें करने के लिए कुछ हो ही 
नहीं । प्रदूषण फैलाओ और इसकी सफाई के लिए दूसरों को पैसा दो। लेकिन यह 
बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। 
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गरीबों का चूल्हा और अमीरों का प्रदूषण 
हिन्दुस्तान, नईं दिल्‍ली. जून 23, 2009 


तकरीबन 24 साल पहले की बात है। मैं राजस्थान के शहर उदयपुर के एक गांव में 
थी। एक सरकारी कर्मचारी मुझे समझा रहा था कि सुधारा गया चूल्हा कैसे काम 
करता है। इसे एक रसोई में लगाया गया था। यह वह समय था जब भारत में जंगलों 
की बर्बादी को लेकर जागरूकता आने लगी थी। तब एक धारणा यह थी कि गरीब 
लोग खाना पकाने के लिए लकड़ी जलाते हैं और इसी से जंगलों को नुकसान पहुँचता 
है। यह भी माना जाता था कि चूल्हे से धुंआ उठता है, जो कैंसर जैसे रोगों का कारण 
होता है। इसी वजह से औरतें इस रोग की सबसे बड़ी शिकार बनती हैं। हल यह 
निकाला गया कि ऐसा चूल्हा बनाया जाए, जिसमें जलने का अच्छा प्रावधान हो और 
एक चिमनी हो, जिससे खाना पकाने वाली औरतों को नुकसान न हो। 

इस नए चूल्हे में एक औरत खाना पका रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्‍या 
सरकार ने उसे जो चूल्हा दिया है, उससे वह खुश है। उसका जवाब था, 'यह देखने 
में अच्छा है, पर काम नहीं करता, मैंने इसमें बदलाव किया है '। उसकी समस्या यह 
थी कि घर का खाना बड़े बर्तनों में ही बन सकता था। नया चूल्हा छोटा था, आग के 
लिए थोड़ी सी ही जगह थी। इसलिए वह उसके किसी काम का नहीं था। जब चूल्हे 
का डिजाइन तैयार किया गया तो किसी ने उससे नहीं पूछा कि उसकी ज़रूरत क्‍या 
है। किसी ने उसे थर्मोडायनमिक का सिद्धांत नहीं बताया, जिससे वह जान पाती कि 
चूल्हा कैसे जलता है। कोई चूल्हे को ठीक करने या उसकी ज़रूरत के मुताबिक 
बनाने के लिए उसके पास नहीं आया। उसने बस चूल्हे का मुहँ तोड़ा और ज़रूरत के 
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मुताबिक जलावन डालने की जगह बना ली। स्थानीय विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला 
में थर्मोडायनमिक की कई गणनाओं के बाद सरकार के कार्यक्रम के तहत उस चूल्हे 
को बनाया गया, लेकिन सब बेकार साबित हो गया। उस दिन मैंने जिन्दगी का सबसे 
बड़ा सबक सीखा कि लोगों की तरह-तरह की ज़रूरतों और उनकी क्रय क्षमता के 
हिसाब से चीजों को डिजाइन करना, इंसान को चांद पर भेजने से भी ज़्यादा जटिल 
काम है। 

एक नज़र डालते हैं सरकारी आंकड़ों पर। 994 तक देश भर में .5 
करोड़ नए चूल्हे बांटे गए। नेशनल काउन्सिल ऑफ एप्लाइड इकॉनमिक रिसर्च के 
एक सर्वे में पाया गया कि चूल्हे का डिजाइन ठीक नहीं था और ज़्यादातर मामलों में 
वह टूट गया था। 62 फीसदी लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि इसे ठीक कराने के 
लिए किसके पास जाना होगा। कोई हैरत की बात नहीं। गरीबों तक तकनीक पहुँचाना 
एक ऐसा काम है, जिसे बाजार ठीक से नहीं कर पाता। 

लेकिन मैं इस इतिहास का जिक्र अब क्‍यों कर रही हूँ ? चूल्हे फिर 
वापस आ गए हैं। इस बार विश्व स्तर पर विज्ञान ने काले कार्बन को कटघरे में खड़ा 
किया है, कहा जा रहा है कि यह पर्यावरण परिवर्तन का बड़ा गुनहगार है। यह हवा 
को गर्म करता है तथा तापमान बढ़ाता है जिससे हिमनद पिघलने लगते हैं। यानी अब 
फिर से गरीबों के घर के चूल्हे से निकलने वाली कालिख, जलाए जाने वाली 
लकड़ियों, टहनियों और उपलों पर बतंगड़ खड़ा हो गया है। अमेरिकी कांग्रेस में 
एक बिल पेश हुआ है, जिसमें ब्लैक कार्बन को कम करने की बात कही गई है। 
इसमें विदेशों से मदद का भी प्रावधान है, साथ ही दो करोड़ घरों को आधुनिक चूल्हे 
देने का भी। 

विज्ञान से मुझे कोई एतराज नहीं है। और यह तर्क भी नहीं दिया जा 
सकता कि गरीबों के चूल्हे में सुधार की कोई ज़रूरत ही नहीं है। समस्या यह है 
कि इसके लिए 'क्या' और 'कैसे ' किया जाना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी 
इस चूल्हे को आसान समाधान माने बैठी है। यह कहा जा रहा है कि 8 फिसदी 
समस्या इसी से पैदा होती है, सो इसी को हटा दो। इस सीधे समाधान की दिक्कत 
यह है कि यह कारों और विद्युत संयंत्रों से प्रदूषण जारी रखने की रियायत दे रहा 
है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उन गरीब लोगों के उत्सर्जन की बात कर रहे हैं, जो 
जलाऊ लकड़ियों और सूखी पत्तियां ढूंढने के लिए मीलों घूमने को मजबूर हैं । जो 
सूखे गोबर को सिर्फ इसलिए तलाशते हैं, ताकि वे अपना खाना पका सकें। उसके 
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सामने हमारे और आपके द्वारा फैलाया गया उत्सर्जन है, जो कार से दफ्तर जाते हैं 
और वातानुकूलित कमरे में दिन गुजारते हैं । 
नीति बनाने और उसे लागू करने के लिए यह फर्क करना बहुत ज़रूरी 
है। वर्ना हम भविष्य में उत्सर्जन को कम करने का वह अवसर खो देंगे जो हमें ये 
गरीब उपलब्ध कराते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को पता नहीं है कि ये गरीब कैसे 
जिंदा रहते हैं और सबसे ज़्यादा प्रदूषण करने वालों में कितना ज़्यादा घमंड है। ये 
गरीब लोग चूल्हा इसलिए जलाते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे 
व्यावसायिक ईंधन को खरीद सकें। पर्यावरण के बदलावों को रोकने की कुंजी भी 
उन्हीं के पास है। [ 
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के 2006 के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की 3 
फीसदी ऊर्जा ऐसी है, जिसे हम रिन्यूएबल यानी फिर से इस्तेमाल लायक मानते हैं। 
और इस ऊर्जा में भी चार फीसदी हिस्सा सौग्र और पवन ऊर्जा के स्रोतों से आता है। 
पनबिजली बस १6 फिसदी ही है। बाकी लगभग 80 फीसदी हिस्सा बायोमॉस या जैव 
उत्पादों से आता है, यानी उन्हीं चूल्हों से जिन्हें दुनिया भर के गरीब जलाते हैं। 
इसलिए ये लोग समस्या का कारण नही हैं, ये लोग तो समाधान का रास्ता हैं। 
ऊर्जा का यह सारा चक्र ऐसा है कि जब ये लोग अपनी गरीबी से 
मुक्ति पा लेते हैं तब रसोई गैस जैसे फॉसिल्स ईंधन को अपना लेते हैं। हर बार जब 
ऐसा होता है तो रिन्यूएबल ऊर्जा इस्तेमाल करने वाला एक परिवार कम हो जाता है। 
- और फिर वह हमारी तरह ही ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने लगता है। 
काले धुएं का प्रदूषण स्थानीय होता है, यह खाना बनाने वाली औरत के लिए सबसे 
बड़ी समस्या खड़ी करता है। कार्बन डाईऑक्साइड के विपरीत यह कुछ ही सप्ताह 
में खत्म हो जाता है। 
हमें इन गरीबों के तरीके को खत्म करने का बजाए ऐसा रास्ता निकालना 
चाहिए कि हम भी उनके रास्ते को अपना सकें। यह आसान नहीं होगा, यह सस्ता भी 
नहीं होगा। विज्ञान को ऐसे चूल्हे का इजाद करना ही होगा, जो जैव उत्पादों का 
इस्तेमाल करके हर तरह के घरों में इस्तेमाल हो सके। क्या हम चुनौती के लिए 
तैयार हैं ? 
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पाप के घड़े को दफनाने का सपना 
हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली, अगस्त ३, 2009 


जर्मनी के एक छोटे से कस्बे ब्रेमेन के ट्विवार्षिक आयोजन में एक लाख प्रदर्शनकारी जमा 
थे। जैसे ही सुभाषित पर्यावरण मंत्री सिगमार गैबरील जलवायु सुरक्षित विश्व के लिए 
ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने आए, तमाम लोग खड़े हो गए। जल्दी ही हॉल में नीली 
तख्तियां चमक उठीं, उन सब पर लिखा था- “कोयले का इस्तेमाल बंद करो।' मैंने 
महसूस किया कि मंत्री महोदय परेशान हो उठे थे। वे भीड़ में अपने को पर्यावरणविद 
मान कर डट गए। उन्होंने कहा कि उनका देश परमाणु बिजली घरों को बंद कर रहा है 
इसलिए वे कोयले के बिजली घर कायम करेंगे। पर ये संयंत्र साफ सुथरे होंगे। वे एक 
नए किस्म की प्रौद्योगिकी लगाएंगे जिसे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (सीसीएस) कहते हैं। 
यह प्रौद्योगिकी कार्बन डाइआक्साइड को खींच कर जमीन में दफ्न कर देगी। इतने से भी 
बात न बनते देख मंत्री महोदय ने नया दांव फेंका। उनका कहना था कि चीन और भारत 
कोयले के दर्जनों संयंत्र कायम करेंगे इसलिए जर्मनी को उनके लिए सीसीएस युक्त 
कोयले के संयंत्र कायम करने होंगे। लेकिन मंत्री का यह सेवा भाव भी वहां की भीड़ को 
प्रभावित नहीं कर सका। 

यह मुद्दा आज भी उतना ही गर्म है। नार्वे, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, 
अमेरिका और साऊदी अरब जैसे तेल और कोयले पर निर्भर देश सीसीएस प्रौद्योगिकी 
को जलवायु दुरुस्त रखने के उपकरण के रूप में जबरदस्ती बेच रहे हैं। एक पखवाड़ा 
पहले ही नार्बे की सरकार ने बर्गेन में स्‍लीपनर प्लेटफार्म का मुआयना करने के लिए 
मंत्रियों की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की थी। स्लीपनर प्लेटफार्म एक छोटा 
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पायलट प्रोजेक्ट है जिसके तहत कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के अन्दर खारे पानी 
के एक गहरे स्त्रोत में जमा किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के अंतरसकारी पैनल 
(आईपीसीसी ) के अध्यक्ष आर के पचौरी ने इस प्रौद्योगिकी को मंजूरी देते हुए कहा 
था कि भंडारण की लागत कार्बन डाइऑक्साइड को बांधने की लागत के मुकाबले 
कम है और यह भी आगे चल कर और कम हो जाएगी। उनकी बात से अंतर्राष्ट्रीय 
ऊर्जा एजेंसी के अध्यक्ष नाबुआ तनाका ने भी सहमति जताई। उनकी एजेंसी का 
मानना है कि अगर दुनिया को 2050 तब कार्बन डाईऑक्साइड का स्तर 450 पीपीएम 
तक लाना है तो उसे 2030 तक हर साल 30 सीसीएस संयंत्र कायम करने होंगे। 

जबरदस्ती बेचने की बात यहां समझ में आती है। औद्योगिक देश जिन्हें 
जीवाश्म ईंधन का उत्सर्जन 2020 तक 30 फीसदी और 2050 तब 80 फीसदी कम 
करना है वे नए कोयला संयंत्र बनाना जारी रख सकते हैं। इस प्रौद्योगिकी के माध्यम 
से वे सारे उत्सर्जन को परित्यक्त खदानों, गैस या तेल के परिक्षेत्रों में या समुद्र की 
तलहटी में गहराई में जमा कर सकते हैं। पर हमारे पिछवाड़े क्‍यों जमा करेंगे ? 

अभी तक हर किसी का मानना है कि यह प्रौद्योगिकी ज़्यादा से ज़्यादा 
प्रयोग के स्तर पर है। अमेरिका में फ्यूचरजेन की तरफ से बन रहा 'रीयल वर्ल्ड! संयंत्र 
महंगी लागत के कारण पहले ही खारिज किया जा चुका है। जबकि भारी सब्सिडी 
वाला ब्रिटेन का संयंत्र तैयार होने में काफी समय ले रहा है। स्वीडन की संयंत्र निर्माण 
कंपनी वाटेनफाल जो जर्मनी के स्वार्ज पंप में पहला छोटा पायलट प्लांट बना रही है 
वह आधुनिक कोयला संयंत्र से 20 गुना छोटा है। इसकी लागत अभी भी अनिश्चित है, 
वह कार्बन डायआक्साइड के प्रति टन 50 से 00 अमेरिकी डालर तब बैठ सकती है। 
ऐसा इसलिए क्‍योंकि इस प्रौद्योगिकी के तहत पहले विद्युत संयंत्र से निकल रही गैस 
को बांधा जाएगा। इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि सीसीएस इस्तेमाल करने वाले 
कोयला संयंत्र 20 से 30 प्रतिशत ज़्यादा कोयला जलाएं। दूसरे शब्दों में अगर कार्बन 
उत्सर्जन को खत्म करना है तो पहले ज़्यादा कोयला खोदा जाए और उसकी ढुलाई की 
जाए। इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जैसी घातक गैस ले जा रही पाइप लाइन में 
रिसाव भी हो सकता है। इसीलिए जर्मनी के किसान अपनी जमीन के भीतर से पाइप 
लाइन ले जाने का विरोध कर रहे हैं। फिर इसके लिए कौन तैयार होगा ? 

उसके बाद बड़ा सवाल यह है कि अगले सौ साल यानी कार्बन 
डाइऑक्साइड की आयु तब इस भंडारण से होने वाले रिसाव के लिए जिम्मेदार कौन 
होगा ? संयंत्र की आयु, जो मात्र 30 साल ही है - के दौरान तथा उसके बंद होने के 
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पश्चात इस भंडारण से होने वाले रिसाव के लिए जिम्मेदार कौन होगा ? बीमा 
कंपनियों का कहना है कि जब तक संयंत्र चलेगा तब तक तो वे कुछ जिम्मा ले 
सकती हैं लेकिन उसके बाद नहीं । अमेरिका में कंपनियों को रिसाव के बाद होने वाले 
मुकदमों से सुरक्षा देने का प्रयास चल रहा है। जर्मनी का नया कानून कहता है कि 
कंपनी सीमित अवधि के लिए जिम्मेदार होगी। ऑस्ट्रेलिया सारी जिम्मेदारी सरकार 
और समुदाय पर डालता है। 

ऐसी स्थिति में औद्योगिक देश विकासशील देशों को सीसीएस बेचने के 
लिए इतने बेचैन क्यों हैं? करीब एक साल पहले ब्रिटेन की सरकार ने एक ऐसे 
कार्यक्रम को प्रयोजित किया था, जिसका मकसद भारत में कार्बन डाइऑक्साइड का 
कब्रिस्तान तलाशना था। वे चाहते हैं कि हम एक पायलट प्रोजेक्ट चलाएं। यह 
प्रौद्योगिकी इतनी महंगी है कि वे इसे अपने पिछवाड़े लगा पाने का खर्च नहीं उठा 
सकते। इसलिए वे चाहते हैं कि इस प्रयोग का खर्च स्वच्छ विकास प्रक्रिया 
(सीडीएम) उठाए। 

पोजनान में सबसे विवादास्पद मुद्दा सीडीएम में सीसीएस को शामिल 
किए जाने का था। चर्चा के दौरान मैं मौजूद थी। सीसीएस को चाहने वाले देशों में 
साऊदी अरब, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और अमेरिका शामिल थे। जबकि 
दूसरी तरफ बाकी दुनिया-थी। ब्राजील का कहना था कि यह प्रौद्योगिकी तो महत्वपूर्ण 
है पर इसके बारे में बहुत सारी चीजें अज्ञात हैं। वेनेजुएला का कहना था कि वे रिसाव 
का जोखिम उठाने को तैयार नहीं हैं। वे सौ साल की गारंटी चाहते थे। जमैका की 
दलील थी कि अगर प्रौद्योगिकी इतनी अच्छी है तो विकसित देशों को इसे अपनाना 
चाहिए, और फिर जब एक बार इसका जोखिम कम हो जाए तो हस्तांतरित करना 
चाहिए। नार्वे की प्रेरणा से चीन के अधिकारी भी भविष्य की प्रौद्योगिकी को स्पष्ट तौर 
पर खारिज कर रहे थे। उनकी दलील थी कि इसके बिना पर औद्योगिक देश आज की 
कार्रवाई को टाल कर विकासशील देशों पर ज्यादा भार नहीं डाल सकते। 

सरकारें प्रौद्योगिकी की दलाली करने में लगी हैं। हम सब को पाप करने 
और उसे दफ्त करने का परम स्वप्न बेचा जा रहा हैं। 
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कमज़ोर नियामक संस्थाओं के खतरे 
दैनिक भास्कर, नई दिल्‍ली, दिसम्बर 74, 2006 


पिछले महीने हरियाणा और तमिलनाडु के किसान संगठनों ने जेनेटिकली मोडिफायड 
(जीएम) बीटी राइस की प्रयोगिक खेती वाले फार्म खोज कर उसमें लगे पौधों को जला 
दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने यहां होने वाले इसी तरह के प्रयोग को रोक दिया। इन 
घटनाओं को देखकर इस नतीजे पर पहुँचना बेहद आसान है कि यह कुछ कम जानकारी 
वाले आर्थिक-कट्टरपंथियों का काम है, जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। 
तर्क के लिए यह भी कहा जा सकता है कि इस तरह की कार्यवाही भारत में खाद्यान्न 
सुरक्षा सुनिश्चित करने और कुपोषण दूर करने के लिए शुरू किए गए वैज्ञानिक प्रयोगों 
को रोक देगी। इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऐसी घटनाओं से 
देश का नाम खराब होगा और विदेशी निवेश की प्रक्रिया प्रभावित होगी। 

लेकिन ऐसी घटना की आलोचना करने वाले शांत दिमाग से सोचें कि 
ऐसी क्‍या बात है, जो लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रही है तो उन्हें 
लगेगा कि इसका असली कारण कुछ और है। असल में ऐसा इसलिए हो रहा है 
क्योंकि हमारे नियामक प्राधिकरण काफी कमज़ोर हैं । जनहित में काम करने को 
लेकर उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। यह भी सही है कि उद्योग भी जानबूझ कर 
इस प्रक्रिया को कमज़ोर कर रहा है और जहां उनकी गलती पकड़ी जाती है वहीं 
वे गड़बड़ी का रोना रोने लगते हैं। 

उदाहरण के लिए पेस्टिसाइड का मामला देखें। कुछ साल पहले हम 
लोगों ने खाद्यान्न और पानी में पेस्टिसाइड के अंशों का परीक्षण शुरू किया। जैसे ही 
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हमलोगों ने इनमें टॉक्सिन की मात्रा का पता लगाया और उसे लोगों तक ले गए, 
पेस्टिसाइड उद्योग ने आरोप लगाने शुरू कर दिए। पहले उन्होंने हमारे ऊपर खराब 
विज्ञान का आरोप लगाया। जब हम लोगों ने अपने काम का बचाव किया, तो उन्होंने 
लीगल नोटिस भेजना शुरू किया और अब उनके हमले निजी हो गए हैं। 

लेकिन हमारे लिए मसला कुछ अलग है। हमें यह जानकर आश्चर्य 
हुआ कि इस उद्योग को भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शायद ही 
कभी नियंत्रित किया जाता है। पेस्टिसाइड कंपनियां बगैर कोई कानूनी ज़रूरत पूरी 
किए पंजीकृत हो गई हैं। सारी दुनिया में पेस्टिसाइड का कारोबार कई तरह के 
नियंत्रण में है। दुनिया के ज़्यादातर देशों में पहले यह हिसाब लगाया जाता है कि पूरे 
जीवन में एक व्यक्ति का शरीर कितना पेस्टिसाइड बरदाश्त कर सकता है। इसके 
बाद बहुत सावधानी से यह तय किया जाता है कि किस खाद्य पदार्थ में पेस्टिसाइड 
कौ अधिकतम कितनी मात्रा होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहां ऐसा कुछ भी नहीं 
किया जाता। इस मामले में जो थोड़ा बहुत शोध हुआ है वह भी सार्वजनिक नहीं 
किया गया है। 

टॉक्सिन की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए बेहद विश्वसनीय 
वैज्ञानिक संस्थाओं की ज़रूरत है, जो जनहित में काम कर सकें। लेकिन 
अफसोस की बात है कि भारत में इस काम के लिए जो प्राधिकरण बनाए गए हैं 
वे इस उद्योग के साथ अपनी मज़बूरी की साझेदारी के कारण लगातार अपने काम 
से समझौता करते हैं। पेस्टिसाइड उद्योग ही शोध और विभिन्‍न किस्म के ट्रायल के 
लिए धन उपलब्ध कराता है, इनके कांफ्रेंस को प्रायोजित करता है और लोगों को 
नौकरी भी देता है। इस फार्मूले के कारण साफ-साफ हितों का टकराव देखने को 
मिलता है। यह कंपनियों और आम लोगों के हितों का टकराव है। जाहिर है कि 
जब कोई कंपनी बड़ी रकम लगा कर अपना उत्पाद तैयार करेगी, तो किसी तरह 
से वह उसे बाज़ार में लाना चाहेगी। 

पेस्टिसाइड के अवशेषों को नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी है कि इस 
संबंध में शोध और निगरानी की कोई सार्वजनिक व्यवस्था हो और इसके लिए अलग 
से सक्षम वैज्ञानिक तैयार किए जाएं। जब भी भारत में कोई नया पेस्टिसाइड पंजीकृत 
होता है, तो हम यह तक ध्यान नहीं रखते कि इसके इस्तेमाल को नियमित करने के 
लिए हमारे पास साधन हैं या नहीं | यहां तक की कभी भी नए पेस्टिसाइड के 
पंजीकरण पर अधिभार लगाने के बारे में भी विचार नहीं किया जाता है। 
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इसी तरह का मामला जीएम उत्पादों का है। कुछ लोग सैद्धांतिक आधार 
पर इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग दूसरी तरह के हैं, मसलन हमलोग, 
जो चाहते तो हैं कि जीएम उत्पाद अपने अपने यहां आजमाए जाएं। लेकिन यह भी 
चाहते हैं कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के सारे उपाय किए जाएं, दूसरे शब्दों में, हम 
चाहते हैं कि एक विश्वसनीय और प्रभावी सार्वजनिक नियामक नीति व प्राधिकरण 
बने, जो देश में जीएम उत्पादों के इस्तेमाल को नियंत्रित करे। लेकिन अभी भी इस 
स्थिति को देखकर यह बहुत बड़ी बात लगती है। अपने यहां इस बात की कोई 
वास्तविक नीति नहीं है कि किस जीएम फसल को इजाजत दी जाए और किसे नहीं। 
दुनिया के बहुत से देशों में जीएम फसलों को लेकर काफी आशंकाएं हैं और उन्होंने 
उन तमाम खाद्य उत्पादों को प्रतिबंधित कर रखा है, जो जीएम फसलों वाले हैं । 
अमेरिका का चावल निर्यात इस वजह से मुश्किल में फंस गया है। जीएम चावल के 
इस्तेमाल पर दुनिया के हर देश ने पाबंदी लगा रखी है। क्या हम लोगों को इसकी 
इजाजत देनी चाहिए ? 

अगर हां, तो हम किस तरह से इससे अर्थव्यवस्था पारिस्थितिकी और 
स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान को कम कर पाएंगे ? क्या हमें छत्तीसगढ़ में इसके 
प्रयोग की इजाजत देनी चाहिए, जो चावल की विविधता के लिए मशहूर है ? और 
उत्तर प्रदेश का क्या किया जाएगा, जो बासमती जैसे बेहतरीन चावल उत्पादन करता 
है ? यदि हम प्रयोग की इजाजत देते हैं तो हमारी नियामक प्रणाली किस तरह से 
इसका कानूनी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पाएगी ? उदाहरण के लिए जिन किसानों के 
खेत में जीएम फसल जलाई गई है उनमें से ज़्यादातर का कहना है कि यह नहीं जानते 
थे कि उनके खेतों में क्या बोया गया था। उनके खेत बीज कंपनी महाइको ने लीज पर 
ले लिए थे। खेतों में किए जाने वाले जीएम फसलों के प्रयोग को गोपनीय रखा गया 
था। बाद में सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके लोग इसके बारे में जान पाए। 
कानून कहता है कि राज्य और जिला स्तर पर मानिटरिंग कर इन प्रयोगों की निगरानी 
की जाए। 

इस मामले में राज्य सरकारों तक को कुछ भी मालूम नहीं था। अगर हम 
इन कानूनों का पालन करवा भी लेते हैं तब भी हम कैसे इस बात की जांच कर पाएंगे 
कि हमारे उत्पादों में जीएम अवशेष हैं या नहीं ? क्या हमारे पास इस तरह की 
प्रयोगशाला है या मानिटरिंग का ऐसा सिस्टम है, जो हमें बताए कि अमुक चावल या 
बैंगन जीएम उत्पाद है या नहीं ? अगर हम यह परीक्षण करना चाहें तो इसके लिए 
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व्यवस्था बनाने में सक्षम हैं हम ? हम लोगों के यहां तो अभी तक लेबलिंग की 
व्यवस्था भी ज़रूरी नहीं समझी गई है, अपने यहां जो भी खाद्य पदार्थ आयात होकर 
आ रहे हैं, वे संभवत: जीएम हो सकते हैं। हम अपने लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल 
करने में अक्षम साबित हो रहे हैं, यह न सिर्फ गलत है, बल्कि अपराध है। 
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पर्यावरण सुरक्षा व विकास की चुनौतियां 
दैनिक भास्कर, नई दिल्‍ली, जनवरी 70, 2007 


पर्यावरण के लिहाज से वर्ष 2006 काफी महत्वपूर्ण रहा। ऐसा इसलिए नहीं कि हमें 
पर्यावरण प्रबंधन में आशातीत सफलता मिली और न ही इसलिए कि पिछले साल हमें 
कोई प्राकृतिक आपदा नहीं झेलनी पड़ी। पिछले साल को पर्यावरण के प्रबन्धन कार्य 
पर विमर्श करने और इसकी चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए याद किया जाएगा। 
पर्यावरण में आ रही गिरावटों को लेकर प्रदर्शनों में तेजी आई। पर दूसरी तरफ 
पर्यावरण को लेकर उठाई गई चिंताओं को खारिज करने के प्रयासों में भी तेजी आई 
है। पर्यावरण को लेकर इतनी उदासीनता इसलिए दिखती है क्योंकि आज आर्थिक 
विकास हमारा मूलमंत्र बन गया है। पर्यावरण के संस्थान भी पर्यावरण से जुड़े प्रश्नों 
और अपने स्टैंड पर कायम नहीं रहते हैं। इसकी वजह यह भी है कि हमने अब तक 
यह स्वीकार नहीं किया है कि पर्यावरण आर्थिक बदलाव के घटक के रूप में काम 
कर सकता है। साल भर उन विरोधों को याद कीजिए जो बांध परियोजनाओं, 
वनोन्मूलन, खनन, औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ हुए। लेकिन हमें यह भी याद करना 
होगा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए (पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों से लेकर 
तटीय इलाकों के रेगुलेशन आदि) निहायत ज़रूरी सुझावों को भी नकार दिया गया। 
भवन निर्माण में लगे बिल्डरों ने लॉबी बनाकर उन सभी प्रयासों को कमज़ोर करने को 
कोशिश की, जो उनके काम में बाधा डाल सकते थे। उन प्रयासों के कारण यह तथ्य 
सामने आ पाया था कि ये बिल्डर न सिर्फ पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, 
बल्कि बहुत ज़्यादा कचरा भी पैदा कर रहे हैं। 
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सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पर्यावरण के लिए किए जाने वाले 
संघर्ष को अधिक विकास के लिए बाधा के रूप में देखा जाता रहा है। आज यह सोच 
नीति-निर्माताओं पर हावी है कि ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करो, इसी युक्ति 
के सहारे और आर्थिक विकास के जादू के जरिए गरीबी से निजात पाई जा सकती है। 
लेकिन इस सोच कौ सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें गरीबों के लिए कोई स्थान 
नहीं है। 

सभी संपत्ति इकट्ठा करने की होड़ में तंत्र की कमज़ोरियों का फायदा 
उठा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा प्रशासन तंत्र भ्रष्टाचार, लाल-फीताशाही 
और अक्षमता से पूरी तरह ग्रस्त है। इन सब चीजों के आधार पर यह मांग की जाती 
है कि इन नौकरशाहों की भूमिका कम की जानी चाहिए वर्तमान प्रशासन व्यवस्था 
के परिदृश्य में यह मांग रखना भी आसान हो जाता है कि रेगुलेशन या तो हटाया 
जाना चाहिए या फिर उन्हें सरल बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए बिल्डर लॉबी ने 
अपना तर्क सफलतापूर्वक यह कह कर रखा कि उनकी योजनाओं को पास करने में 
न सिर्फ ज़्यादा समय लिया जाता है, बल्कि व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण बहुत ज़्यादा 
रिश्वत भी देनी पड़ती है। लेकिन कभी ये बिल्डर यह नहीं कहते हैं कि इन्हीं 
बिल्डरों की जमात है, जिसने अपने काम को अंजाम देने के लिए भ्रष्टाचार को 
बढ़ावा दिया। इन्होंने यह कभी नहीं कहा कि आज चुनौती रेगुलेशन और पर्यवेक्षण 
को मजबूत किए जाने की है न कि उन्हें कमज़ोर करने की। यह भी कभी नहीं कहा 
जाता है कि रेगुलेशन संस्थाओं के लिए भवन, कर्मचारियों, प्रशिक्षण और प्रबंधन के 
औजार आदि साधनों की ज़रूरत होगी। वे सीधे रेगुलेशन करने वाली संस्थाओं को 
बंद करने पर ज़ोर देते हैं। और इसमें वे बहुत हद तक सफल भी हो रहे हैं। 

इस पहलू पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है कि जो लोग योजनाओं का 
विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वे राष्ट्रविरोधी हैं या वे विकास नहीं चाहते हैं । 
सच यह है कि वे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि 
हमारे देश में लाखों लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए प्राकृतिक संपदाओं पर ही 
निर्भर करते हैं। वे संघर्ष इसलिए कर रहे हैं ताकि उनसे ये संसाधन न छिन जाएं, और 
वैसे भी संसाधन पहले से ही काफी कम हैं। वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि 
पर्यावरण में गिरावट आएगी तो उनका जीवन असंभव हो जाएगा। 

इन लोगों के प्रदर्शन को देखकर हमें कम से कम यह बात सोचनी 
चाहिए कि अगर विकास की यही प्रक्रिया जारी रही तो गरीबी और बढ़ेगी। आज 
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औद्योगिक विकास के जिस मॉडल को अपनाया जा रहा है उसमें विकास के लिए 
सिर्फ स्थानीय संसाधनों मसलन खनिज, पानी व ऊर्जा की ज़रूरत होती है, न कि 
स्थानीय लोगों की। इस विकास से स्थानीय लोगों को न तो रोज़गार मिलता है 
और न ही उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। यह विकास उनसे सिर्फ उनके 
संसाधन ही छीनता है। जो लोग विकास के इस मॉडल का पक्ष लेते हैं, उन्हें इस 
सच्चाई को भी देखना चाहिए । 

सबसे बड़ी समस्या है कि रेगुलेटरी संस्थाओं के निष्क्रिय हो जाने की 
स्थिति में, इन लोगों के पास कोई ऐसा तंत्र नहीं होगा, जिनसे वे अपनी समस्याओं 
के लिए गुहार लगा सकें। ऐसी स्थिति में उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता। 
जाहिर है ऐसे में उनकी हताशा और बढ़ेगी और अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए वे 
विरोध का आक्रामक तरीका अपनाएंगे और इससे हिंसात्मक विरोध को बढ़ावा 
मिलेगा। पिछले साल हमने कई हिंसात्मक विरोध देखें हैं, 2007 में इन हिंसात्मक 
विरोधों के और बढ़ने की ही उम्मीद है, घटने की तो क॒तई नहीं। जो पर्यावरण और 
देश दोनों के लिए बुरा संकेत है। 

आज सच्चाई यह है कि न तो हम इन विरोधों को ठीक से समझ पा 

रहे हैं और न ही पर्यावरण संबंधी चिंताओं को। हम यह तो जानते हैं कि संसाधनों 
का दोहन कर विकास कैसे करना है और संसाधनों को संरक्षित करना है। लेकिन 
हम यह नहीं जानते हैं कि हम इन संसाधनों का कैसे किफायत से इस्तेमाल कर 
लोगों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। आज सच यह है कि लोगों का विस्थापन 
औद्योगिकरण और संरक्षण दोनों के ही कारण हो रहा है। लोगों से खनन और 
जंगल तथा वन्य जीव की सुरक्षा के नाम पर जमीन छीनी जा रही है। उन्हें दोनों ही 
सूरतों में कुछ नहीं मिलता है। 

पर्यावरण सुरक्षा के यही तरीके हमने अमीर देशों से सीखे हैं। जिसमें 
पर्यावरण को बर्बाद किया जाता है और उसके बाद उसे संभालने के लिए उपाय 
किए जाते हैं । उन देशों का मानना है कि एक बार कारखाने बन जाएं और संपत्ति 
इकट्ठी हो जाए तो उसके बाद प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय किए जा 
सकते हैं। आज पर्यावरण को दुरुस्त करने के लिए बहुत ज़्यादा निवेश किया जा 
रहा है, लेकिन पर्यावरण को हानि पहुंचाने के सवाल को दुनिया भर के विमर्श में 
कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। हम उन्हीं लोगों का अनुसरण करना चाहते हैं। 
फर्क सिर्फ इतना है कि हम यह काम साधनों के साथ करना चाहते हैं। यह रास्ता 
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हौकक की तरफ ले जाएगा। मैंने शुरू में कहा था कि 2006 परिवर्तन 
हे रहा है। यह हमारे भविष्य का आईना भी है। लेकिन 2007 में हमें वर्तमान 
को बदलने के लिए विमर्श करना चाहिए। 
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परेशान शहर और विकास के सपने 
हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली, मई 79, 2007 


शहरी हिन्दुस्तान में विस्फोट होने वाला है। देखने की बात अब सिर्फ इतनी है कि 
क्या हमारे शहर अपने बढ़ते आकार को संभाल लेंगे या उनके परखच्चे उड़ जाएंगे ? 
और मैं यह सवाल सिर्फ इसलिए खड़ा कर रही हूँ क्योंकि हम यह जानते ही नहीं कि 
शहर के विकास का हमारे लिए क्‍या अर्थ है। हम मॉल, अपार्टमेंट और सीमित 
हरियाली आदि की चकाचौंध के आगे कुछ नहीं देख पाते। न तो हम यह जानते हैं 
और न ही यह जानने की कोशिश करते हैं कि इतने लोगों को पानी कैसे देंगे ? सबके 
लिए घर कैसे बनाएंगे ? सीवेज ट्रीटमेंट कैसे होगा ? हर रोज बढ़ते गाड़ियों के कारवां 
के लिए इतनी पार्किंग कहां से आएगी ? और फिर हर रोज ये शहर कूड़े के जो पर्वत 
पैदा करते हैं, उनका कया होगा ? शायद हमने यह सोच रखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के 
पास इन सारी समस्याओं की कुंजी है, और हमें उम्मीद है कि शहरी पुनर्वास के लिए 
उपलब्ध फंड से समस्याओं का हल चुटकियों में हो जाएगा। 

पर सच्चाई इससे अलग भी है और कठिन भी। सच यह है कि शहर 
विकास का वह चेहरा है जिसके लिए ढेर सारे संसाधनों और पूंजी की ज़रूरत होती 
है। ढेर सारे संसाधनों के इस्तेमाल का अर्थ हुआ कि ये भारी मात्रा में ऊर्जा और 
सामग्री का इस्तेमाल करेंगे जिससे भारी तादाद में कूड़ा पैदा होगा। इसके लिए निवेश 
की ज़रूरत होती है - बड़े और लगातार निवेश की - ताकि पर्यावरण पर पड़ने वाले 
उल्टे असर का मुकाबला किया जा सके। पूंजी के भारी निवेश का अर्थ यह भी हुआ 
कि शहरी विकास गरीब और अमीर के बीच विभाजन बनाएगा। शहरों में जल 
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आपूर्ति, कूड़े की सफाई वगैरह ऐसे काम हैं जिनके लिए सामाजिक क्षेत्र में भारी 
निवेश को ज़रूरत होती है, साथ ही समाज के गरीब तबके के लिए मूलभूत सुविधाएं 
भी जुटानी होती हैं। 

स्थायी शहरी विकास का कथित मॉडल आंशिक रूप से ही औद्योगिक 
देशों में कारगर हुआ है क्योंकि वहां अतीत की संचित संपत्ति काफी थी। विकसित 
देश शहरों के गलत प्रभाव से भारी निवेश और सब्सिडी वगैरह के जरिए निपट लेते 
हैं। फिर भी वे पर्यावरण और सामाजिक समस्याओं के मामले में पिछड़े रहते हैं और 
इनसे निपटने के लिए लगातार निवेश जारी रखते हैं। 

भारत जैसे देश के मामले में सवाल यही होगा कि क्‍या इस तरह का 
शहरी विकास यहां चल पाएगा। तकनीकी जवाब तो साफ है - सड़क, फ्लाईआवर, 
जल आपूर्ति जैसी बड़ी और छोटी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश कीजिए और 
सब चलता रहेगा। मैनेजमेंट का समाधान भी इतना ही आसान लगता है - सरकार 
अगर सेवाओं की ठीक से आपूर्ति करती रहे या उन्हें कहीं से आउटसोर्स कराती रहे, 
और निजी क्षेत्र से मिलकर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा प्रभावी बनाया जाए, तो सब 
कुछ हो जाएगा। इसे कहते हैं सार्वजनिक-निजी भागीदारी, जिसके चलते कई 
सार्वजनिक एजेंसियों के कामकाज में भारी सुधार भी किया गया है। लेकिन ज़्यादातर 
शहरों में साफ हो गया है कि यह कोई समाधान नहीं है। एक बात हमें स्पष्ट रूप से 
समझ लेनी चाहिए कि हमारी सेवाओं पर दबाव रहता है तो इसलिए नहीं कि गरीब 
लोगों को यह सब्सिडी के साथ सस्ती दी जाती हैं। ये सेवाएं पूंजी और संसाधनों पर 
इतना दबाव डालती हैं कि विकासशील देशों के पैसे वाले लोगों के लिए भी उनकी 
वास्तविक कीमत चुकाना आसान न हो। इन हालात में शहर किसी भी सूरत में सभी 
लोगों को ये सेवाएं उपलब्ध नहीं करा सकते। समस्या यह भी है कि दक्षिणी दुनिया 
के शहरों में गरीबों की आबादी ही ज़्यादा होती है। आधुनिक और विकसित शहरों की 
भी दिक्कत यह है कि उनकी तीस से पचास फीसदी तक आबादी गरीब होती है और 
अनाधिकृत कालोनियों या गंदी बस्तियों में रहती है। किसी भी तरह का विकास उन 
तक नहीं पहुंचता । 

वे आधुनिक शहर जो आवागमन के लिए काफी हद तक कारों पर निर्भर 
करते हैं, वहां भी बीस से तीस फीसदी तक आबादी या तो पैदल चलकर या फिर 
साइकिल के जरिये अपने काम की जगह पहुंचती है | उनके पास तो सार्वजनिक 
परिवहन तक के लिए पैसे नहीं होते। दिल्‍ली जैसे आधुनिक और खुशहाल शहर के 
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सर्वेक्षण बताते हैं कि यहां 60 फीसदी लोग अभी भी बसों से ही आते जाते हैं, 
जबकि ये बसें सड़क पर सात फीसदी जगह ही घेरती हैं। कारें 75 फीसदी जगह 
घेरती हैं, लेकिन सिर्फ 20 फीसदी लोग ही इनका इस्तेमाल करते हैं। दूसरे शब्दों में 
कहें तो कारों ने सायकिलों या बसों की जगह नहीं ली, बल्कि अपनी भीड़ से उन्हें 
दरकिनार कर दिया है। इन हालात में हमारे अमीर-गरीब देश के दिल्ली जैसे शहरों 
में हमें आवागमन की सुविधा को स्वास्थ्य की पहल से मिलाना होगा। नए और 
पुराने तरीकों को एक साथ अपनाना होगा। आधुनिक तकनीक वाली सार्वजनिक 
परिवहन व्यवस्था यहां ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया कुछ भी करती रहे, हमें अपने 
समाधान खुद खोजने होंगे। 

पानी और कूड़े के मामले में भी यही तरीका अपनाया जाना चाहिए। 
आधुनिक शहरों में एक बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो न तो जल आपूर्ति व्यवस्था 
से जुड़े हैं और न ही मल निकासी व्यवस्था से । इसके लिए योजनाकारों को ऐसा 
तरीका खोजना होगा जिससे लोगों को वाजिब कीमत पर पानी की आपूर्ति की जा 
सके और वितरण की क्षति भी न हो। इसी तरह सीवेज ट्रीटमेंट के भी सस्ते और 
कारगर विकल्प खोजने होंगे ताकि शहर गंदगी में ही न रह जाए। 

यह सब सेवाओं की लागत कम करके ही किया जा सकता है। यह काम 
जल संसाधनों को सुधार कर किया जा सकता है। पाइपलाइनों की लंबाई कम करके 
वितरण क्षति को कम किया जा सकता है, और ज़रूरी यह भी है कि सेवाएं मुफ्त नहीं 
होनी चाहिए। यह व्यवस्था तभी ज़्यादा कुशल होती है जब पानी को स्थानीय तौर पर 
ही जमा किया जाए, इसकी आपूर्ति और इसका निपटान भी स्थानीय स्तर पर ही हो। 

अपने शहरों के लिए हमें ऐसे विकास मॉडल को अपनाना होगा, जिसके 
लिए हमें प्रदूषण और अन्याय के दौर से न गुजरना पड़े। लेकिन इसके लिए ज्ञान और 
नई रचनात्मक सोच की ज़रूरत होगी ताकि हमारे योजनाकार विकसित देशों की 
नकल न करें। यह हो सकता है अगर हम न्यूयार्क या शंघाई बनाने के बजाए स्वस्थ, 
सुरक्षित और साफ सुथरा पटना, लखनऊ या दिल्ली बनाएं। वर्ना हम ऐसे शहरों में ही 
रहेंगे, जहां एक तरफ उच्च वर्गों के लिए साफ बाड़े होंगे और दूसरी तरफ गरीबी और 
प्रदूषण वाली बदबूदार बस्तियां। पर क्या हममें नई तरह के सपने देखने की हिम्मत 
और उन्हें सच बनाने की इच्छाशक्ति है ? 
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पर्यावरण आंदोलन की चुनौतियाँ 
नई दुनिया, नई दिल्‍ली. जून 5, 2007 


भारत का पर्यावरण आंदोलन इस देश की अन्य बहुत-सी बातों की तरह ही विरोधाभासों 
एवं जटिलताओं में संतुलन बनाकर चलने की दरकार रखता है: अमीर और गरीब के 
बीच संतुलन, मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन। वैसे भारत का पर्यावरण आंदोलन एक 
मायने में विशिष्ट है और इसी विशिष्टता में इसके भविष्य की कुंजी है। अमीर देशों में 
पर्यावरण आंदोलन तब शुरू हुए, जब वे धन-संपत्ति के निर्माण काल से गुजर चुके थे 
और अपशिष्ट नियंत्रण की बात करने लगे। लेकिन वे अपशिष्ट निर्माण के ढाँचे को ही 
परिवर्तित करने की स्थिति में नहीं थे। इसके विपरीत भारत में पर्यावरण आंदोलन धन- 
संपत्ति के निर्माण काल के दौरान ही विकसित हो रहा है, लेकिन जबर्दस्त असमानता 
और गरीबी के बीच | तुलनात्मक रूप से गरीबों के इस पर्यावरणवाद में परिवर्तन के 
सवाल के जवाब पाना असंभव है, जब तक कि सवाल ही न बदल दिया जाए। 

अब जरा इस आंदोलन के जन्म एवं विकास पर गौर करें। इसकी 
शुरूआत हुई 70 के दशक के आरंभिक वर्षों में पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में 
इंदिरा गाँधी के प्रसिद्ध वाक्य से कि “गरीबी सबसे बड़ी प्रदूषणकर्ता है।' लेकिन इसी 
दौरान हिमालय में चिपको आंदोलन से जुड़ी महिलाओं ने हमें बता दिया कि दरअसल 
गरीब अपने पर्यावरण की चिंता भी करते हैं। दूसरे शब्दों में गरीबी नहीं, दोहक और 
शोषक अर्थव्यवस्थाएँ सबसे बड़ी प्रदूषणकर्ता हैं । 

अस्सी के दशक में संस्थागत ढाँचा खड़ा कर पर्यावरण विभाग का गठन 
किया गया। तब मुख्य उद्देश्य था वनों की कटाई रोकना। 980 का वन संरक्षण 
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अधिनियम हरियाली को बचाने का एक निष्ठुर उपाय था। इसके तहत केंद्रिय मंत्रालय 
की स्वीकृति के बिना वन भूमि का एक हैक्टेयर भी गैर-वन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल 
नहीं किया जा सकता था। आंदोलन के इस दौर में देश ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 
अधिकारों का केंद्रीकरण कर दिया। 

नब्बे के दशक में इन कार्यक्रमों व संस्थानों का काम आगे बढ़ा। इस 
दशक में मुख्य लक्ष्य था परिवर्तन को लागू करना व उसका प्रबंधन करना, लेकिन इसे 
लागू करने के लिए समय ही नहीं मिला। इस दशक में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार तीक्र 
हुई और उदारीकरण का दौर चला, जिसमें जल एवं वायु प्रदूषण तथा विषैले अपशिष्ट 
संबंधी नई एवं महत्वपूर्ण समस्याएँ उभरकर सामने आईं। तीव्र आर्थिक परिवर्तन के 
चलते पर्यावरण का संकट बढ़ गया। नई, जटिल समस्याओं को नए, सुलझे हुए 
समाधानों की तलाश थी। जर्जर हो रहे औपचारिक संस्थानों की जगह नए ढाँचों और 
संगठनों ने ली। 

एक तरफ थी सक्रिय (कभी-कभी अतिसक्रिय होने का आरोप झेलती ) 
न्यायपालिका, जो पर्यावरणीय सरोकारों का प्रबंधन अपने हाथों में लेने लगी। पर्यावरण 
सुधार हेतु हजारों नागरिकों द्वारा दायर की जाने वाली याचिकाओं ने उसका 
उत्साहवर्द्ध किया। अदालतों को जल्द ही यह अहसास हो गया कि वे आदेश पारित 
तो कर सकती हैं लेकिन उन पर अमल नहीं कर सकतीं। सो उन्होंने अधिकार प्राप्त 
समितियों का गठन किया, जो अदालती फैसलों के अमल पर निगरानी रखें। दूसरी 
तरफ मीडिया का समर्थन प्राप्त नागरिक समूह पर्यावरण के सक्रिय रखवाले एवं 
प्रबंधक बन गए। औपचारिक संस्थानों का काम भी इन्होंने अपने हाथों में ले लिया। 
विकास से पर्यावरण पर पड़ने बाले दुष्प्रभावों के आकलन में उद्योग व नौकरशाही की 
साँठगाँठ से होने वाले भ्रष्टाचार से निपटने के लिए नागरिक समाज आगे आया। जन- 
सुनवाइयों की अवधारणा ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। 

आज हमारे सामने दो मुख्य चुनौतियाँ खड़ी हैं। एक ओर तो प्राकृतिक 
संसाधनों के उपयोग की सघनता बढ़ रही है, जिससे अधिक संघर्ष व अधिक 
पर्यावरण हास हो रहा है। दूसरी ओर वे गरीब लोग और भी अधिक हाशिए पर चले 
गए हैं, जो पर्यावरण पर ही जीते हैं और जिनके लिए पर्यावरण ही आर्थिक परिवर्तन 
लाने का जरिया है। यूँ विश्व भर में पर्यावरणीय सरोकार जनांदोलनों की ही उपज रही 
हैं। इन आंदोलनों की वजह से उपजे राजनैतिक दबाव के चलते ही पहले कानून बने 
और फिर इन्हें लागू करने के लिए संस्थान। हमारे यहाँ जन आंदोलन से पहले कानून 
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और संस्थान बन गए लेकिन ये कारगर नहीं हो पाए। अत: भारत में पर्यावरण 
आंदोलन का काम मुख्यतः दबाव निर्मित करना है ताकि सरकार स्वयं द्वारा बनाए गए 
कानूनों व नियमों को ठीक से लागू कराए। पर्यावरण आंदोलन की ताकत है सूचना, 
जन-समर्थन, ज्ञान आधारित निर्णय प्रक्रिया व संपर्क तंत्र और ये ही औपचारिक 
संस्थानों की कमज़ोरी हैं। हम आंदोलन की इस ताकत का समावेश शासकीय संस्थानों 
में कैसे कर सकते हैं ? पर्यावरण आंदोलन के समक्ष अगली बड़ी चुनौती यही है। 
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अन्य विषय - जज सजजजनफसससननकफसन नफससकसफफसफससइनॉोईफर तय जज 


कहां से आया स्वाइन फ्लू 
हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली; जुलाई 2, 2009 


अभी तक बात स्पष्ट है कि स्वाइन फ्लू का वॉयरस (एच।एन।) सुअर का गोश्त खाने 
से नहीं फैलता। लेकिन यह वॉयरस पैदा कहां से हुआ ? उस दुनिया में जहां लोग 
लगातार हवाई यात्रा करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। यह सवाल 
कभी क्‍यों नहीं पूछा गया? दुनिया भर के बड़े डॉक्टर आज इसकी वैक्सीन खोजने में 
लगे हुए हैं, बिना यह जाने कि बरस दर बरस हम ऐसे रोगों के सामने इतने कमज़ोर 
क्यों होते जा रहे हैं? इस समस्या में क्या कोई और भी कारण छुपा हुआ है ? 

हां, इस समस्या का एक कारण है, उस तरीके में है जिससे हम अपने 
फैक्ट्री फार्म्स में अपने खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 
दुनिया का खाद्य उद्योग दुनिया के बैंकिंग उद्योग की तरह से ही काफी बड़ा है और 
इस पर नियंत्रण काफी मुश्किल है। इसे दुरुस्त किए जाने की ज़रूरत है। मसलन अब 
आप स्वाइन फ्लू को ही लें। हमें पता है कि यह मैक्सिको के एक अनजान से शहर 
ला ग्लोरिया में पैदा हुआ। मार्च के महीने में बीमार हुआ एक किशोर इसका पहला 
शिकार था। इसके बाद यह रोग महामारी बन गया और जब यह लेख लिखा गया 
था, दुनिया के 24 देशों में 237] लोग इससे बीमार हो चुके थे और 42 की जान जा 
चुकी थी। मैक्सिको के इस अभिशापित शहर के बारे में एक बात नहीं बताई गई कि 
यहां एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का स्वामित्व दुनिया के सबसे बड़े पिग प्रोसेसर 
स्मिथफील्ड फूड्स के पास है। एक और बात जो अभी तंक सामने नहीं आ सकी है 
कि इस शहर के लोगों ने फैक्ट्री से हो रहे जल प्रदूषण, बदबू और फेंके जा रहे कचरे 
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के विरोध में बार-बार प्रदर्शन किए हैं। लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। अभी भी कुछ 
नहीं हो रहा। स्मिथफील्ड ने भी वही किया, जो ऐसे मौके पर सारी बड़ी कंपनियां 
करती हैं। उसने अपने वैज्ञानिक तौर-तरीकों के दावे पेश किए, यह कहा कि उनके 
यहां हर चीज का परिक्षण होता है और उनकी जांच के हिसाब से सब कुछ ठीक है। 
दिलचस्प बात यह है कि द गार्जियन की विशेष संवादाता फैलीसिटी लारेंस ने जब 
उनसे परिक्षणों की रिपोर्ट मांगी तो रिपोर्ट के बजाए कंपनी का एक सामान्य सा जवाब 
मिला “यह सब आधारहीन बाते हैं और इंटरनेट पर उड़ाई जा रही बेलगाम अफवाहों 
का नतीजा '। इसके बाद खाद्य पदार्थों का व्यवसाय करने वाली सभी कंपनियों ने 
मिलकर विश्व स्वास्थ संगठन पर यह दबाव डालां कि वह लोगों को पोर्क खाना बंद . 
न करने के लिए कहे। यानी उनका व्यापार पहले की तरह ही जारी है। 

लारेंस ने आगे पता लगाया कि मामला सिर्फ मैकिस्को की इस फैक्ट्री तक 
ही सीमित नहीं है। मसलन अमेरिका के सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल के वायरस 
वैज्ञानिकों ने जब इस वायरस के जैनेटिक फिंगरप्रिंट की जांच की तो उन्हें पता लगा 
कि यह तो वही वॉयरस है जो उत्तरी कैरोलिना के एक बड़े पिग फार्म पर मिला था। 
अमेरिका के इस राज्य में सुअरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। शायद इसी भारी संख्या 
की वजह से यह हुआ कि वायरस लगातार बहुत तेजी से विकसित होता गया। 

अमेरिका के मशहूर कैनेडी के बेटे रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने इसी 
जहरीले उद्योग को समझने की कोशिश की। यह बताने के लिये जब उन्होंने क्राइम 
अगेंस्ट नेचर नाम का अपना पर्चा पेश किया था तो पोर्क प्रोड्यूसर्स काउन्सिल ने 
उनके और उनके संगठन वाटरकीपर एलायंस के खिलाफ भी अभियान चलाया। यह 
दस्तावेज खाद्य फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले पदार्थों के नियम के लिए था। 
कैनेडी उत्तरी कैरोलिना की न्यूज़ नदी के मछवारों की ओर से बोल रहे थे। 997 में 
रहस्यमयी फिस्टेरिया की वजह से नदी की मछलियां मर गई थीं और इन मछुवारों की 
रोजी छिन गई थी। इस पर जब शोध हुआ तो शक की सुई मीट फैक्ट्री की तरफ गई। 
ये फैक्ट्रियां अपना करोड़ों लीटर कचरा इन नदियों में बहाती थीं। कचरे में हैवी मैटल 
भी होते थे, एंटीबॉयोटिक भी, हारमोन भी, खतरनाक बॉयोसाइड भी, वायरस और 
माइक्रोब भी | कैनेडी ने लिखा कि इन फैक्ट्रियों में असीम ताकत है। उन्होंने प्रशासन 
पर दबाव डालकर मिसोरी और इलिनोइस में इनके फार्म के जानवरों की तस्वीर 
खींचनी गैरकानूनी बना दीया था। ॥3 राज्यों में ऐसा कानून था, जो लोगों को इन 
फैक्ट्रियों के खाद्य पदार्थों की आलोचना करने से रोकता था। 200 में कहीं जाकर 
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अमेरिकी अदालत ने यह फैसला दिया कि पिग बाकी किसी फैक्ट्री से अलग नहीं है 
और अमेरिकी पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी से यह कहा गया कि वह इनके लिए मानक 
तैयार करें। नए मानकों के अनुसार पिग फैक्ट्री को अपने कचरे का निपटान खुद ही 
करना होगा। लेकिन इन फैक्ट्रियों ने किसानों से इस ढंग से ठेके किए कि उत्पाद की 
तो वे मालिक थीं लेकिन कचरे की नहीं, उसकी जिम्मेदारी स्थानीय किसानों पर थी। 

ये कंपनियां जिस बड़े पैमाने पर कारोबार करती हैं और इनकी जो ताकत 
है, वही सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। 2006 में स्मिथफील्ड ने 2.6 करोड़ पिग 
काटे और उसका कारोबार .4 अरब डॉलर का रहा। जिसमें 50 करोड़ डॉलर तो 
उसका शुद्ध मुनाफा ही था। पिछले हफ्ते द न्यूयार्क टाइम्स ने यह बताया कि इसी 
कंपनी ने कैसे सब्सिडी और राजनीति का इस्तेमाल करके रूमानिया और पोलैंड के 
बड़े पिग फार्म का अधिग्रहण कर लिया। 

कुछ समय पहले जब पूरी दुनिया में बर्ड फ्लू ने दहशत फैलाई थी तो 
उसके तार भी पोल्ट्री उद्योग से ही जुड़े पाए गए थे। तब यह आसान था कि सारा 
आरोप आसमान पर आजाद उड़ने वाले पक्षियों पर मढ़ दिया जाए क्योंकि वे अपना 
बचाव नहीं कर सकते, बजाए इसके कि फार्म में पैदा किए गए पक्षियों को निशाना 
बनाया जाए। 

स्वाइन फ्लू का वायरस काफी तेजी से विकसित हो रहा है। 998 में 
जब पहली बार उत्तरी कैरोलिना में स्वाइन फ्लू फैला था तो उसका वायरस ट्रिपल 
हाईब्रिड था। उसमें पक्षी, इंसान और सुअर के जींस थे। और यह आपस में पूरी तरह 
जुड़ी हुई दुनिया के पिग समुदाय में तेजी से फैल गया था। लेकिन इस साल मार्च के 
आस-पास यह किसी इंसान में सामान्य फ्लू वायरस के साथ मिल गया और जो 
हाईब्रिड तैयार हुआ, वह मानव और पशु दोनों के लिए ही घातक है। कुछ लोग मानते 
हैं कि अभी तो फिर भी गनीमत है, इसका असली घातक रूप तो आगे दिखाई देगा। 
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नहीं; मेरा कार्य रहा है। परन्तु परिवर्तन का 


अर्थ किसी व्यक्ति, वस्तु या विधि का... 


समर्थन भी है। इस विशाल, कठोर परिवेश 
में हमें अपने सपनों (भ्रविष्य) को एक बीज 


खोजना होंगा। नहीं तो निराशावाद हमारी... 


परिवर्तन की इंच्छा को खारिज व नष्ट कर 
। देगा। भारत में हर रोज, हर नुक्कड़ पर 
लाखों विद्रोह हो रहे हैं। हमें इन्ही विद्रोहों 
को खोजना है, इन्हीं से हमें परिवर्तन की 


